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 4527-29 Shri  Surendranath  Dwivedy

 Shri  Karuthiruman  4529-30

 Shri  K.N.  Tiwary  4530-31

 Shri  A.  S.  Alva  4531

 4531-32 Shri  Kashi  Ram  Gupta

 Halfan-Hour  Discussion  re;  Indian  Ambassador  in  U.A.R  4532-34

 Shri  Hem  Barua  4532-33

 Shrimati  Lakshmi  M:non  .  4533-34

 4534 Shri  Lal  Bahadur  Shastri

 (x)



 लोक-सभा  वाद-विवाद  ( संक्षिप्त  अनूदित

 Lok  SasHa  DeBaTEs  (SUMMARISED  ‘TRANSLATED  VERSION)

 ल

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 २५  १९६४/  ५  १८८६  (318)

 Saturday,  April  25,  1954/Vaisakha  ्  1885  (Sak)

 लोक-सभा ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  clock

 mera  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mt.  SPEAKER  द्  the  Chaiy

 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रहण

 MEMBER  SWORN

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  सचिव  उन  माननीय  सदस्य  का  नाम  पुकारें
 जो  कि  संविधान  के  अ्रधीन

 FET  करने  अथवा  प्रतिज्ञान  करने  कराये  हैं  ।

 सचिव :  श्री  आधार  काशीनाथ  डोरई  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  संसद  कार्य  मन्त्री  सभा  को  माननीय  सदस्य  का  परिचय  दें  |

 रालਂ
 ||  र०  काशीनाथ  डोरी संसद-कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  :  मुझे  श्री  भर

 जो  कि  मुथु रा लिंग  तेवर  की  मृत्यु  के  कारण  हुए  रिक्त  स्थान  पर  मद्रास  के  श्ररुप्पुकोट्टाई
 स्लैम

 से
 लोक-सभा  के  लिये  चुने  गये  झ्रापसे  कौर  प्रापक  द्वारा  सदन  से  परिचय  कराते  हुए  बड़ी

 प्रसन्नता  है  ।

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 maa  सोल  को  नीमचा  कोयला  खान  में  दुर्घटना

 *
 ११७२.  श्र  प्र०  र०  चक्रवर्ती  :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  १२  Gee  को  आसनसोल  की  नीमचा  कोयला-खान  में

 सूत  गिर  जाने  के  कारण  एक  खनक  मर  गया  था  ;

 क्या  कुछ  ग्रन्थ  जनकों  को  भी  चोटें  are  ;

 क्या  मुत  खनक  के  परि  को  प्र  भुगतान  किया  गया  हैं  ;

 CELE  4451
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 यदि  कोई  जांच  की  गई  तो  उससे  क्या  पता  चला  है
 ?

 श्रम  पर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  र्०  कि०  हां  ।  खान
 की

 दीवार  के  गिरने  से  एक  मजदूर  मर  गया  था  ।

 नहीं  ।

 (7)  हां  ।  २००  रुपये  ।

 जांच  से  यह  पता  चला  कि  एक  टेक  लगाते  इमारती  लकड़ी  के  एक  मजदूर पर
 दीवार से  लगभग  ४  २  मीटर  की  ऊंचाई  से  कोयले  का  टुकड़ा  गिर  पड़ा  उसकी  तत्काल  मृत्यु  हो

 गई  यदि  दीवारों  को  समतल  करके  कौर  सहारा  लगा  कर  सुरक्षित  बनाया  जैसा  कि

 कोयला खान  १९५७  के  विनियम  १०२  कौर  १०८  के  अधीन  अपेक्षित  तो  इस  दुर्घटना

 को  होने  से  रोका  जा  सकता  था  ।

 श्री  प्र०  रं
 ०

 चक्रवर्ती  :  यह  जो  बार  बार  दुर्घटनायें  हो  रही  हैं  जिनमें  लोगों
 की

 मृत्यु  हो  जाती  है

 श्र  श्रमिकों  को  भारी  चोटें  art  हैं  उनको  देखते  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  ऐसी

 कुछ  बातों  का  पता  लगाया  है  जिनके  कारण  यह  दुःखद  घटनायें  होती  हैं
 ?

 श्री  to  कि०  मालवीय  :  जहां  तक  खानों  में  दुर्घटना  के  लिये  उत्तरदायी  बातों  का  सम्बन्ध  है  वे
 सबको  अच्छी  तरह  ज्ञात  यह  एक  संकटमय  व्यवसाय  है  कौर  इसमें  दुर्घटनायें  अपरिहार्य  हैं  ।  परन्तु

 मैं  सदन  के  सुचनाथ  यह  बता  दूं  कि  हमारे  देश  में  घातक  दुर्घटनाश्रों  की  संख्या  प्राय  देशों  की  तुलना  में

 सबसे  कम  है
 ।

 अमेरिका  में  घाटक  दुर्घटनाओं  की  संख्या  २*  ३७  ale  हजार  है
 ।  जबकि

 हमारे  देश  में

 यह  ०.  ६४५  प्रति  हजार है

 श्री  प्र०  रं  चक्रवर्ती  :  १९६२  से  लेकर  मार्चे  १९६४  तक  कुल  कितनी  दुर्घटनायें हई  हैं
 भर

 कितने  कोयला  खान  मालिकों  पर  मुकदमे  चलाये  गये  हैं  ?

 श्री  to  कि०  मालवीय  :  मुझे  इस  प्रदान  की  सुचना  दी  जाये  ।

 श्री  हवा  ना०  तिवारी  :  क्या  मुल्क  के  परिवार  को  दिये  जाने  वाले  अन्तिम  प्रतिकर  का  हिसाब

 लगा  लिया  गया  है  कौर  यदि  तो  वह  धन  कितनी  है  ?

 श्री  रह  कि०  मालवीय  :  afar  प्रतिकर  अधिनियम  के  अधीन  दिये  जाने  वाला  ara  प्रतिकर

 दिया  जायेगा  ।  प्रतिमाह  अथवा  प्रति  दिन  के  वेतन  के  ग्रा धार  पर  इसका  हिसाब  लगाया  जायेगा  |

 श्री  प०  Ato  ख़्याल  :  ऐसे  मामलों  में  अमे  रिका  में  कितना  प्रतिकर  दिया  जाता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसको  जानने  की  माननीय  मन्त्री  को  श्रावस्यकता  नहीं  है  |

 Shri  Vishram  Prasad  :  How  much  compensation  will  be  paid  to  the

 receive  education  ?
 family  of  the  deceased  with  the  help  of  which  his  children  may  survive  an

 Speaker  :  There  are  certain  rules  according  to  which  it  will  be  paid.

 aft  विश्राम  प्रसाद  :  परन्तु  जो  गणना  की  होगी  उसका  कुछ  तो  अधार  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  गणना  के  अधार  के  सम्बन्ध  में  संगत  कागजात  माननीय  सदस्य  के  लिये

 प्राप्य  हैं  और  वह  इसे  देख  सकते  हैं  |

 ४४४२  4452.



 मौखिक  उत्तर १८८
 )

 Shri  Yashpal  Singh  :  Do  the  Government  intend  (0.  amend  the  Coal

 Mines  Act  to  provide  more  safety  measures  in  the  mines  ?

 Shri  R.  K.  Malviya  :  So  far  as  safety  measures  are  concerned,  the  existing

 regulations  are  already  very  strict  and  they  are  changed  as  and  when  necessary.
 We  are  recently  going  to  introduce  8.  scheme  under  which.a  miner  will  not  be
 allowed  to  enter  the  mines  unless  he  completes  his  training.

 श्री  स०  मो  ०  बनर्जी  :  क्या  माननीय  मन्त्री  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  खान-मालिक

 इरादतन  सुरक्षा  नियमों  का  उल्लंघन  करते  हैं  ate  यदि  तो  इसके  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 कि  सुरक्षा  नियम  उचित  रूप  से  लागू  किये  पर  कया  इस  सम्बन्ध  में  यूनियन  का  सहयोग  मांगा

 गया है  ?

 श्री  to  कि०  मालवीय  :  जहां  तक  इन  नियमों  का  सम्बन्ध  है  इसके  लिये  इन्सपेक्टर  रखे  हुए  हैं

 जो  कि  समय  समय  निरीक्षण  करते  हैं  ।  जब  भी  कभी  कोई  दुर्घटना  हो  कानून  के  प्रत्ये  क

 खान-मालिक  को  इसकी  सुचना  देती  चाहिये  ।  कौर  जब  कभी  दुर्घटना  की  बात  बता  दी  जाती  है  तो

 तुरन्त  उसकी  जांच  की  जाती  हैं  और  यदि  प्रबन्ध  अथवा  मालिक  को  अपराधी  पाया  जाता  है  तो  उस  पर

 मुकदमा  चलाया  जाता  है  तथा  उसे  दण्ड  दिया  जाता  है  |

 Shri  K.N.  Tiwary  :  Is  there  any  provision  to  employ  the  members  of
 families  of  those  workers  who  get  disabled  while  working  ?

 Shri  R.K  Malviya  :  Mostly  members  of  their  families  are  given  employ-
 ment,  but  if  a  worker  gets  injured  in  a  mine  he  is  given  such  work  which:
 he  can  do  in  that  condition.

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  सरकार  को  यह  पता  हे  कि  नियमों  के  उल्लंघनों  की  जांच  करने

 के  लिये  सरकार  ने  जो  निरीक्षणालय  शर  साधन  स्थापित  किये  थे  वे  बेकर  हो  गये  हैं प्र  कानून
 की  प्रक्रिया  विलम्बकारी  हें  कौर  यदि  तता  क्या  सरक।र  ने  खानों  में  सुरक्षा  को  सुनिश्चित  करने

 के  लिये  इस  सारी  व्यवस्था  के  कार्यकरण  का  पुनरवलोकन  करने  के  लिये  कोई  उपाय  खोजा  है  ?

 श्री  Xo  कि०  मालवीय  :  उसका  निरन्तर  पूर्वावलोकन  किया  जाता है  ate  निरीक्षक

 सामयिक  रिपोर्ट  देते  हैं  महीने में  लगभग  २०  दिन  उन्हें  घर  से  बाहर  रह  कर  काय  करना

 पड़ता है  ।

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :
 परन्तु  क्या  वास्तव में  बे  ऐसा  करते  हैं  ?

 श्री  to  कि०  मालवीय  :  यहां  सब  है  कि  हमारे  पास  पर्याप्त  निरीक्षक  नहीं  हैं  शौर

 ऐसा  कुछ  कठिनाइयों  करण
 है  जिन्हें  हल  करने  का  हम  प्रयत्न  कर  रहे

 लापता  विमान

 +

 श्री  हरि  विष्णु  कामत

 *e 203. 4  को  दलजोत  fag  :

 Latt  हुकम  we  कछवाय

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि
 १७  1&&%  को  श्रीनगर

 से
 ऊधमपुर  जाते  जो भारत य

 भरे  4453:
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 वायु  सैनिक
 इल्यूशिन  १४"  विमान  लापता हो  गय  उसकी  खोज  के  कार्य  में  लगा

 एक  वि
 मान

 भी  लापता  हो  गया  है  ;

 क्या
 ये  घटनायें  पाकिस्तान  द्वारा  स्थापित  एक  गुप्त  स्टेशन  से  गलत  संकेत  दिये  जाने

 के  कारण  हो  रही  हैं  ;

 यदि  तो  भविष्य में  हमारे  विमानों  की  सुरक्षा  के  लिये  क्या  gains

 किये  जा  रहे  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री (  श्री  दा०  To  wart  ):  हां  ।

 ate  इल् यू शिन  qv  विमान  के  लापता  होने  के  मामले  पाकिस्तान के  किसी
 इस  सम्बन्ध  में  भारतीय स्टेशन  द्वारा  गलत  सं  अंत  दिये  जाने  की  प्रत्येक  सम्भावना  है  ।

 वायुसेना  के  विमान  चालकों  को  उपयुक्त  अनुदेश  दे  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  गत  बारह  महीनों  में  अथवा  इसके  लगभग  ऐ  से  कितने  मामले हुए

 हैं  जिनके  बारे  में  सरकार  को  यह  विश्वास  है  कि  उन  मामलों  में  पाकिस्तानी  रेडियो  सिग्नल्स  द्वारा

 गलत  संकेत  दिये  गये  गये  थे  ?  ग्रोवर  कया  चीन  ate  पाकिस्तान  क  बीच  सांठ-गांठ  होने  के  पश्चात्‌

 ऐसे  मामलों की  वृद्धि  हुई  ई  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रो  यशवंत  राव  चित्रण )  वास्तव  इस
 '
 इल् यू शिन  विमान  की  दुर्घटना

 के  पश्चात्  हमारे  कुछ  विमान  उसकी  तलाश  में  गये  थे  तो  हमें  पहली  बार  गलत  सं  केत  fer

 जानें  वाली  इस  बत  पता  लगा  था  इसके  पश्चात्‌  rae  रूसी  gar  है  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  क्या  यह  सच  है  कि  जब  सरकार  ने  विमान  की

 दुर्घटना  के  बारे  में  पाकिस्तान  को  एक  विरोध  पत्र  भे  जा  तो  पाकिस्तान  सरकार  ने  उस  विरोध  पत्र  का

 अपमानजनक  भाषा  कौर  ढंग  में  उत्तर  fear  कौर  भारत  सरकार  पर  भी  यह  अ्रारोप  लगाया  था

 कि  ag  अपनी  निजी  क्षमता  को  पाकिस्तान  के  विरुद्ध  प्रत्यारोप  लगा  कर  छिपाने  का  प्रयत्न  कर

 रही  झोर  यदि  तो  हमारी  सरकार  ने  पाकिस्तान  को  उसका  क्या  उत्तर  भेजा  था  ?

 श्री  यशवंत  राव  चह्वाण  इस  समय  तो  उनका  उत्तर  मेरे  पास  नहीं  है  परन्तु  निश्चय  ही

 हमारे  आरोप  का  उन्होंने  खण्डन  किया  था  ।  परन्तु  उनके  ठीक-ठीक  शब्द  इस  समय  मझे  ज्ञात  नहीं

 में  समझता  हुं  कि  वह  हमारे  लिये  अपमानजनक  नहीं  था  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  यह  एक  बड़ी  विषम  स्थिति  है  कि  हम  इस  विमान  का  पता  भी

 नहीं  लगा  सके  क्या  उस  विरोध  पत्र  को  भेजने  के  पाकिस्तान  सरकार  से  यह  कहने

 का  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  कि  वह  भी  इस  विशेष  विमान  का  पता  लगाने  में  हमारी  सहायता

 करे  क्योंकि  यह  सीमा  के  निकट  लापता  gar  ar  ?

 samara  राव  चह्वाण  :  जहां  तंक  पाकिस्तान  के  राज्य  क्षेत्र  में  उसे  खोजने  का  प्रयत्न

 करने  का  सम्बन्ध  निश्चय  ही  हम  उनसे  सहायता  करने  के  लिये  कह  सकते  हैं  कौर  हमने  इसके

 लिये  उनसे  सरकारी  स्तर  पर  तथा  चौक  श्राफ  स्टाफ  के  द्वारा  कहा  भी  परन्तु  हमेशा  उन्होंने

 यहीं  उत्तर  fear  है  कि  वह  विमान  वहां  पर  नहीं  जहां  तक  हमारे  राज्य-क्षेत्र  का  सम्बन्ध

 हम  निरन्तर  इसके  लिये  प्रयत्न  कर  aa  भी  हम  इसके  लिये  प्रयत्नशील  हैं  ;  ।
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 श्री  कपूर  क्या  पाकिस्तान  द्वारा  इस  खतरनाक  जप्त  स्टेशन  की
 स्थापना  श्रत्तरराष्ट्रीय

 के  सर्वसम्मत  सिद्धान्तों  के  अधीन  एक  शत्रुतापूर्ण  काय  नहीं  भर  यदि  तो  इस

 सम्बन्ध में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 श्री  यदवन्त राव घह्ाण राव
 ATT:

 इस प्रकार गलत  संकेत  देना  निश्चय ही  एक  बहुत  बुरी  बात

 इस  बारे में  कोई  सन्देह  नही ं।  जहां  तक  सरकार  की  प्रतिक्रिया  का  सम्बन्ध  हमने इस  बारे  में

 एक  विशेष  पत्र  भेज  feat  है  ।

 श्री  हेम  बुरा
 :  यह  कहा  गया  श्र  क्त  पाकिस्तान  सरकार  को  भी  बताया  गया  था

 कि  पाकिस्तान  के  एक  स्टेशन  द्वारा  गलत  संकेत  दे  कर  विमान  को  पाकिस्तान

 राज्य  क्षेत्र  में  बुला  लिया  गया  था  ।  माननीय  मंत्री  ने  यह  प्रभी  स्वीकार  किया  है  कि  बाद  में

 हमारे  विमानों ने  उस  गुप्त  स्टेशन  के  होने  का  पता  लगा  लिया  था
 ।  क्या  पाकिस्तान में  इस  गुप्त

 स्टेशन  के  होने  के  बारे  में  खोजी  विमानों  को  पर्याप्त  चेतावनी  दे  दी  गई  थी  ?

 श्री यशवन्त  राव
 :

 हमने  इस  बारे  में  उन्हें  पर्याप्त  अनुदेश दे  दिये  हैं  जिससे

 वे  भी  गलत  संकेतों  के  चक्कर  में  न  जायें  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  एक  कड़ा  विरोध-पत्न  भेजने के  प्रतिष्ठित  पाकिस्तान  में  इस

 ग्रस्त  विमान  का  पता  लगाने  के  लिये  ae  कया  कार्यवाही की  गई  हे  ?  कया  हमारे  उच्चायुक्त  ने

 कुछ  किया  है  ?  क्या  उसने  कोई  खोजी  दल  भेजा  था  ?

 थी यशवन्त राव चल्लाण राव  चह्वाण  :  इसका  उत्तर  मैंने  दे  दिया  वह  एक  खोजी  दल  नहीं

 भेज  निश्चय  ही  वह  इस  बात  को  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  उठा  सकता  हे  पोर  यह  उसने

 किया हैं  ।

 Shri  Vishram  Prasad  :  This  air-craft  has  been  undectected  since  17th
 February.  Where  is  that  air-craft  after  all  ;  whether  it  is  in  India  or  Pakistan
 or  elsewhere  ?

 Mr.  Sepaker  ;  It  has  not  so  far  been  located.

 Shri  Visham  Prasad  :  Why  it  could  not  be  located  ?

 श्री  प्रेस  चक्रवर्ती  :  क्या  सरकार  ने  अपने  कम  चोरियों  को  यह  विशिष्ट  निदेश  दे  घिये

 हैं  कि  वे  पाकिस्तान से  ma  वाले  इन  गलत  संकेतों को  न  art ?

 शी
 यशवंत  राव  हों  ।

 समुद्री  डीजल  इंजनों  का  निर्माण

 +

 घुलेइवर  मीना  :
 नें  PRR:

 हि  राम चर  इलाका

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  समुद्री
 डीज़ल  इंजनों  के  निर्माण  के  लिये  कारखाना  स्थापित  करने  के  हेत  एक

 प्रस्ताव  सरकार के  विचाराधीन  at;  wit
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 यदि  तो  इस  बारे में  wa  तक  कया प्रगति हुई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  प्रतिरक्षा  उत्पादन  मंत्री  (  श्री  रघु रम या  )  हां

 समुद्री  डीजल  इंजनों  के  निर्माण के
 लिये  पश्चिम  जरमनी

 के
 म

 सस  एम०  To  एन०

 के  साथ  एक  सहयोग  करार  किया  गया  है  और  यह  गाडन  रीच  वंश  कलकत्ता

 को  सौंप  दिया  गया  है
 ?

 के  निकट  )  चोर में  भूमिका  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  तथा  परियोजना  की  विस्तृत
 योजना  र  की  जा  रही  ह  ।

 इस  कारखाने की  स्थापना  में  कितना  रुपया  और  समय  लगता श्री  कुलेश्वर  मीना

 श्री  रघरमया  वर्तमान  अन  मानों  के  अनसार  इसमें  लगभग  ४  करोड़  रुपये  की  पंजी

 लागत  लगेगी  श्रौर इसमें १ १  करोड़  ५  ०  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  का  व्यय  होगा

 श्री  घुलेदवर  मीना  :  क्या  यह  कारखाना  विदेशी  सहयोग  से  स्थापित  किया  जायेगा  at  सर्दी

 तो  किस  देश  के  सहयोग  से  ?

 थी  :  किसी  ऋण  करार  के  अधीन  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करके  इसको

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  हे  |  परन्तु  वास्तव  में  वह  हमारा  अरपना  निजी  कारखाना  होगा |

 Dr.  Govind  Das:  Can  these  Marine  Diesel  Engines  be  manufactured
 in  public  sector  factories  at  present  engaged in  manufacturing  various  types
 machines ?

 श्री  रघरमया  जी  नहीं  ।  उनके  fora  विशेष  प्रकार  की  मशीनों  की  आवश्यकता  होती

 al

 श्री  To  वकटासुब्बया  क्या  यह  सच  है  कि  पहले  इस  कारखाने  को  अधर  प्रदेश  में  स्थापित

 करने  का  विचार  था  are  यदि  तो  सरकार  को  स्थान  परिवर्तन  किन  कारणों  से  करना  पड़ा  ?

 श्री  रघरमंया  मेरे  मंत्री  होने से  पहले  की  जानकारी  मेरे  पास  नहीं  ह  रहता  मेरा  अनुमान

 ह  कि  निम्नलिखित  बातों  के  कारण  सरकार इस  afer  निर्णय  पर  पहुंची  होगी  (१)  यह  कोचीन

 mre  बम्बई  के
 बीच  किसी  स्थान पर  स्थापित  किया  जाना  (२)  वहां  पर  सहायक  उद्योग

 पर्याप्त  रूप  में  विकसित  रहे  होंगे  जिससे  इस  परियोजना  का  काय  शी घ्रतापूवक  किया  जा  सकेगा

 are  (३)  मद्रास
 में  नये  प्रतिरक्षा  कारखाने  भी  खोले  जा  रहे  हैं  जिनकी  सुविधायें  इन  कारखानों

 भी  उपलब्ध  हो  सकती  हैं ।

 श्री  रामनाथन्‌  चेट्टियार  :  इसका  अनुमानित  उत्पादन  कितना  होगा

 शी  रघु राम या  :  यह  एक  Car  पहल ूहै  जिसका  योजना  आयोग  तथा  अन्य  निकाय

 विशेषरूप  से  अध्ययन  कर  रहे  हैं  क्योंकि  दूसरे  जहाज  बनाने  के  कारखाने  इस  देश  में  जितने

 जहाज  बनाये  जायेंगे  उनसे  इसका  सम्बन्ध  होगा  |

 श्री  कपूर सिह  यह  इंजन  पनडुब्बी में  भी  लगाया  जा  सकेगा  ?

 थी  रघु रम या  में  tad  नदीं  बता  सकता
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 4456



 ५  १८८६  मौखिक  उत्तर
 ——

 दलाई  लामा  का  यात्रा  कार्यक्रम

 +

 हरिश्चन्द्र  माथुर
 *

 ११७६.  J  भी  प्र०  च०

 श्रोंकार  लाल  बेगम

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दलाई  लामा
 के

 विदेश
 यात्रा  कार्यक्रम  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका

 यदि  तो  वे  किन  किन  देशों  की  यात्रा  और

 क्या  उन्होंने  भारत  सरकार  से  कोई  सहायता  मांगी है  ote  यदि  तो  किस

 प्रकार  की  ?

 वैदेशिक  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  :  नहीं  ।

 (@)  wre  प्रशन  ही  नहीं  उठते  |

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  बिना  विभाग  के  मंत्री  ने  एक  दिन  सदन  में  यह  बताया  था  कि  दलाई

 नामा  ने  छोटे  भाई  ने  विदेशों  विशेष रूप  बोद्ध  देशों  दलाई  लामा  के  जाने  के  सम्बन्ध  में

 ध्वनि  अभिरुचि  व्यक्त  की  थी  ।  विदेशों  के  इस  दौरे  को  रोकने  के  लिये  तब  से  क्या  काय  वाही

 की
 गई  है

 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  तब  से  कुद  भी  नहीं  श्र  है  ।  eat  तो  इस  योजना  को  अन्तिम  रूप

 दिया  जाना है  ।

 शमी  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  पाकिस्तान  ने  काश्मीर  को  एक  नकली  मुफ्ती  बनाया  है  जो  कि  विदेशों

 में  जायेगा  तथा  प्रचार  करेगा  ।  हमारे  यहां  तो  असली  दलाई  लामा  जिसके  वैदेशिक-कार्य

 मंत्री  के  विदेशों  में  लोगों  की  सहानुभूति  तथा  समन  प्राप्त  तिब्बतियों  के

 लिये  उनकी  सहानुभूति  है  ।  तिब्बत  के  स्वातंत्र्य  के  लिये  इस  सहानुभूति  तथा  समर्थन  का  उपयोग

 करने  के  लिये  कया  ठोस  कायंवाही  की  गई  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :  कोई  ठोस  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  |

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  May  I  know  whether  Dalai  Lama  expressed  his
 wish  for  such  a  tour  at  any  time  prior  to  this  also  and  sought  any  assistance
 from  the  Government  of  India  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  नहीं  ।  पहली  बार  नि  दलाई  लामा  के  माई  ने  भारत  सरकार

 से  यह  प्रार्थना को  है  ।

 श्री  हेम  बुरा  क्या  यह
 सच

 है
 कि

 हाल  ही  में  चीन  ने  भारत  सरकार  को  एक  बहुत  ही

 कड़ा  विरोध-पत्र  भेजा  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  भारत  में  राजनी  तिक  प्रचार  करने  के  लिये

 हम  ने  दलाई  लामा  को  बहुत  सुविधायें दे
 रखी  हैं  ?  यदि  तो  क्या  इसी  कारण  से  भारत  सरकार
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 नें
 ने

 उनकी  विदेश  यात्रा  के  कार्यक्रम  को  फिर  से  तैयार  किया  है  gear  दलाई  लामा  को  विदेशों  में

 जाने  से  रोक  दिया है  ?  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  उत्तर  दिया  जाये  ।

 श्रीमती  लक्ष्मी  मनन  :  यह  चीनियों  का  प्रचार  है  इससे  भारत  सरकार  की  थो जना यों

 पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता
 ।

 aft  रामनाथन  चेट्टियार  :  क्या  विदेश  यात्रा  के  दौरान  दलाई  लामा  को  सरकारी  अतिथि  के

 रूप  में  माना  जायेगा  ?

 stadt  लक्ष्मी  मांगने  को  अ्रन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  ्  ये  सब  बातें  उठेंगी
 |

 Shri  Bibhuti  Mishra :  Do  Government  propose  to  assist  Dalai  Lama
 in  going  to  aborad  and  explaining  his  difficulties  to  various  Governments  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 जहां  तक  हम  जानते  वह  कुद  बौद्ध  देशों  की  यात्रा  करना

 थे  ।  यदि  वह  उन  देशों  कीਂ  यात्रा  करना  चाहें  जेसा  कि  पहले  भीਂ  एक  दिन  बताया  चूका

 सरकार  उनके  माग  में  कोई  बाधा  नहीं  डालेगी  |

 थी  gird  मायर  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  जब  स्वयं  मंत्रालय  के  कथनानुसार  ही

 भारत  में  तिब्बती  दरबारियों  के  लिये  विदेशों  में  इतनीਂ  सहानुभूति  तथा  समान  प्राप्त  तो

 उसका  लाभ  उठाने  के  लिये  कोई  ठोस  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  गई  है
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  क्योंकि  भारत  सरकार  इसे  आवश्यक  नहीं  समझती धी  |

 श्री  हरिश्चद्र  माथुर  :  क्यों  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  इसके  कुछ  अलग  कारण  हैं  जिन्हें  मैं  सदन  को  बताना  नहीं  चाहती
 |

 थी  रंगा  :  दलाई  लामा  waar  उनके  किसी  प्रतिनिधि  ने  कब  यह  प्रस्ताव  किया  था  कि

 वह  विदेश  यात्रा  पर  जाना  चाहते  हैं  पौर  इसके  लिये  सरकार  से  आवश्यक  सुविधायें  लेना  चाहते हैं
 ?

 सरकार  ने  इसमें  इतना  समय  क्यों  लिया  है  are  उसका  क्या  कारण  है  कि  aa  भी  वह  कोई

 निर्णय नहीं  ले  रही  है  ?

 बिना  विभाग  के  मंत्री  लाल  बहादुर  :  इस  मामले  में  दलाई  लामा  प्रथम  उनके

 प्रतिनिधियों द्वारा  पहल  की  जानी  चाहिये  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  सदन  में  बता  चुका हुं  हमें  इसमें  कोई

 नहीं  है  ।  वास्तव  में  तो  यदि  दलाई  लामा  बाहर  जायेंगे  यदि  आवश्यक हुमा  हम

 उन्हें  सुविधायें प्रदान  करेंगे  ।  उनके  भाई  हाल  हीਂ  में  मूझे  मिले  थे  are  उन्होंने  इस  मामले  पर

 बातचीत नहीं  की  कुछ  भ्रमण  मामलों  पर  उन्होंने  बातचीत  की  थी  ।  इसलिये जब  तंक  वे  इस

 बारे  में  निर्णय न  हम  आगे  कार्यवाही नहीं  कर  सकते  |  जहां  तक  श्री  माथुर  के  प्रदान  का

 सम्बन्ध  हम  इस  रूप  में  उनका  उपयोग  करना  पसन्द  नहीं  करेंगे  ।

 att  हरि  विष्णु  क्या  मैं  श्राप  को  कौर  बिना  विभाग  के  मंत्री  को  यह  याद  दिला

 दू  कि  लगभग  ६  महीने  पहिले  पिछली  बार  जब  यह  सवाल  सदन  में  उठाया  गया  था  तो  कुछ

 मंजर  की  स्थिति  हो  गई  थी  कौर  दूसरे  ही  दिन  बिना  विभाग  के  मंत्री  के  पहिले दिन  दिये  गये  उसके

 उत्तर  में  शुद्धि  करनी  पड़ी  थी
 ?

 क्या  राज  मंत्री  महोदय  दूढ़तापुवंक  यह  बताने  की  स्थिति  में  हैं
 कि  इस  मामले  में  चीनी  सरकार  दारा  चाहे  कसा  भी  विरोध  पत्र  wear  अभ्यावेदन  भेजा  जाये

 है  4:  4458



 २५  १६६४  मौखिक  उत्तर

 भारत  सरकार  दलाई  लामा  को  विदेशों  में  जाने  देने  के  लिये  उनकों  दिये  गये  अपने  वचन  पर

 दूर  रहेगी ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 निचय  ही  श्राप  यह  प्रिया  कर  सकते  हैं
 ।

 चाहे  मैं  छोटा
 कमजोर  दीखता  परन्तु  सरकार  निश्चित  ही  बहुत  दूर है

 ।

 शी  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :

 श्रीमती  मैं  एक  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  देना  चाहता  हूं
 ।

 माननीय

 मंत्री  ने  यह  कहा  है  कि  वे  दलाई  लामा  का  एक  विशेष  ढंग  में  उपयोग  नहीं  करना  मैं  ने

 कभी  यह  नहीं  कहा  कि  भारत  दलाई  लामा  का  उपयोग  करे  ।  मेरा  weer  अलग  था  ।  तिव्बत की

 मुक्ति  हमारे  द्वारा  दलाई  लामा  के  उपयोग  से  हीਂ  थोड़े  ही  होगी  ।  यह  तो  स्वयं  दलाई  लामा  कौर

 तिब्बतियों का  अपना  कार्य  मैंने  यह  कभी  सुझाव  नहीं  दिया  कि  हम  उनका  उपयोग  करें  ।

 महोदय
 :

 श्री  बारूपाल  |

 Lama  since  his  arrival  from  Tibet  to  India  ?  (Interruption)

 Shri  P.  L.  Barupal  :  How  much  expenditure  has  been  incurred  on  Dalai

 Mr.  Speaker  :  The  Hon.  Member  may  leave  this  issue.

 श्री  भारत  सरकार  दलाई  लामा  को  ठीक  किस  रुप  में  मानती  है--देह  निष्काषित

 राज्य  प्रधान  के  रूप  में  भ्रमणा  साधारण  व्यक्ति  के  रूप  में  इन  दोनों  के  बीच  के  किसी

 रूप में  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 ऐसी  कोई  विशेष  रूप  में  मानने  वाली  बात  नहीं  है  ।  वह  भ्रत्यन्त

 कठिन  परिस्थितियों  में  यहां  art  थे  कौर  भारत  सरकार  ने  उन्हें  भ्रावव्यक  सहायता  प्रदान  की

 हैं  are  भविष्य  में  भी  करतीਂ  रहेगी  ।

 श्राउनन्स  कोर  में  पदावनति १

 att  स०  सो  ०  बनर्जी :

 #2 2919.4  श्री  हरि  विष्णु  कामत
 थी  हेड़ा :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  ag  सच  है
 कि

 बहुत  से  श्राडंनेन्स  श्राफिसस  को  पदावनत  करने
 का  विचार

 यदि  तो  कितनों  को  तथा  पदावनति  से  art  श्राडनेन्स  कोर  के  निम्न  स्तर  के

 कमंचारियों  की  स्थिति  पर  कहां  तक  प्रभाव

 (7)  क्या  सरकार  को  पता  है
 कि

 प्रस्तावित  पदावनति  के  कारण  निम्न  श्रेणी  के
 कर्मचारियों  में  काफी  शभ्रसंतोष  xtc

 यदि
 तो  आपातकाल  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  इस  स्थिति को  टालने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाने
 का

 विचार  है
 ?
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 लव भरत  vt
 ( st at पकाना अपार  विक

 से

 च

 एक  विवरण

 र

 ए पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 ग्राम  भग्राउनेन्य  कोर  में  सेना  अधिकारियों  के  लिये  ठीक  पदों  पर  ce  व्यक्तियों  को  डेट्स

 mite  के  रूप  में
 स्थानापन्न

 सिर  पर
 पदोन्नत

 किया
 गया  था  ।  सेना

 श्र

 के जुलाई  VERY TH TT तक  इन  पदों पर  लगा  दिये  जाने
 की  आशा  है  ।

 कितने  लोगों
 के  पदावनत

 AT होने  की  संभावना  है  यह  बताना  इस  समय  संभव  नहीं  है  ।  नीचे  के  स्तरों  पर  होने  वाले  प्रभाव

 पहले  से  अनु मान  नहीं  लगाया  जा  सकता  क्योंकि  वह  विभिन्न  अधीनस्थ  श्रेणियों  में  उपलब्ध  रिक्त

 स्थानों  तथा  पदावनत  व्यक्तियों  की  संख्या  पर  निभर  करेगा  |

 प्रभाव  ग्रस्त  व्यक्तियों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  संगठनों  से  इस  बारे  में  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 ।  स्थिति  को  टालने  की  संख्या  घटाने  के  लिये  कई  उपाय  सर  के हुए

 विचाराधीन  हैं  |

 शी  स०  Ato  बनर्जी  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  देश  में  नये  आयुध  कारखाने  खुलने

 है  शौर  यदि  तो  वहां  आर्मी  प्राउनेन्स  कोर  के  इन  प्रफेसरों  से  काम  नहीं

 लिया  जाता  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवन्तराव  इन  सभी  वैकल्पिक  साधनों
 को

 परखा  जा  रहा  है
 कि  क्या  ये  नई  सुविधायें  उनके  काम  श्र  सकती हैं  |

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सेना  श्रषिकारियों  की  सेवायें  मंत्रालय

 को  वरिष्ठ  आर्मी  श्राजनेत्स  कोर  के  अधिकारियों  की  सेवाओं  से  महंगी  पड़ती  हैं  प्रौढ़

 उनकी यदि  तो  क्या  सेना  अधिका  रियों  की  सेवायों  की  जिनकी  फ्रंट  पर  आवश्यकता  होती

 सेवायें  राष्ट्रीय  श्रथंव्यवस्था  ने  हित  में  इस्तेमाल  की  जायेंगी  ?

 ः
 श्री  यश्वस्तराव उपहार  :  प्रश्न  केवल  पंवार  क्रि  लागत  में  बचत  का  नहीं  प्रदान  कार्प

 कुदा लता का  भी  है

 शाली श्री  हरि  विष्णु  कामत  क्यां  यह  विश्वास  करने  के  कोई  कारण  हैं  कि  सिविलियन

 तथा  मिलिटरी  पदाली  q——qeare  कोर  के  सवीलीयन  अफसरों  तथा  सेना  अफसरों  के

 सम्बन्ध  ग्रच्छे  नहीं  हैं ग्र ौर  इन  सम्बन्धों  को  इच्छा  बनाने  के  लिये  प्रा पात काल  को  देखते

 कया  किया  जा  रहा
 है  ?

 श्री  यशवंतराव  wart  :
 मैं  समझता  हूं  कि  सिविल  अफसरों  तथा  सेनिक  अफसरों

 सम्बन्धों  के  बारे  में  यह  निष्कर्ष  ठीक  नही ंहै  क्योंकि  कुछेक  हालतों  में  सिविलियन  श्री
 रों  को

 केवल
 स्थानापन्न  अधर  पर  पदोन्नति  दी  गई  थी  ।  परन्तु  जब  हम  ने  भ्रमित  सैनिक

 भर्ती  किये  तो  उनके  लिय ेव्यवस्था  करनी  जरूरी  थी  ।

 चीन  हारा  भारतीय  च्  सोमा  का  उल्लंघन
 क

 द
 k 2 gi98.  श्री  दी०  स०  शर्मा  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 f

 क  nN  बर्ष
 में अरब  तक  चीन  विमानों नागों  gree  भारतीय  याय सौ मा  का  कितनी  बार

 उल्लंघन  किया  गया  wal )
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 इन  घटनाओं  का  सक्षिप्त  विवरण  क्या  है  ;  दौर

 प्रत्येक  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०  wert  से  सरकार को  मिली

 अब  तक  जानकारी  के  अनसार  १  १९६४  के  बाद  चीनी  विमानों  ने  एक  बार  भारतीय

 वायुसीमा का  संषेचन  किया  है  ।  यह  उल्लंघन १८  १९६४  को  gar  जब  TH  चीनी

 जट  |  विमान  YV°ok TH AE TT बजे  लेह  पर  उड़ा  प्रौढ़  उसके  बाद  लगभग  ३५,००० फुट  की  ऊंचाई  पर

 उसने  एक  ऐसे  स्थान  की  पोर  उड़ान  की  जो  लेह  के  दक्षिण  में  vy  सागरीय  मील  ह  ।  उसके  बाद

 वायुयान  पुर्व  की  सनौर  मुड़ा  कौर  झल  हो  गया  ।  चीन  सरकार  से  विरोध  किया  गया  था  परन्तु

 उन्होंने उत्लघन  से  इन्कार  कर  दिया है  ।  पुनः  विरोध  किया  गया ह  ।

 श्री  दी० दं
 ं

 ०  शर्मा :  क्या  सरकार  यह  पता  लगा  पाई  है  फि  क्या  इस  वायुयान  का  प्रयोजन
 सब क्षण  था  या  उपयोगी  सामरिक  जानकारी  एकवब्रित  करना  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (  भी  यशवंतराव  इस  बारे  में  कोई  विशिष्ट  जानकारी  प्राप्त

 नहीं  थी  ate  सभव  है  कि  वायुयान  की  उड़ान  पर्यवेक्षण  के  लिये  थी  ।

 श्री  do  चे  फार्मा  :  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  विरोध  करने  का  कोई  परिणाम
 न  निकलने

 के
 बाद  सरकार

 इस  प्रश्न  को  राजदूतीय  स्तर  पर  उठाने
 क

 विचार  रखती  है
 ?

 श्री  यशवंत राव  यहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 Shri  Yashpal  Singh :  The  Hon.  Defence  Minister  had  stated  on  the  last
 session  that  our  army  had  been  ordered  to  shoot  down  any  aircraft  which
 Violates  our  air  space.  May  I  know  how  many  Pakistani  Planes  have  been
 shot  down  because  they  have  violated  our  air  space  many  times  ?

 Mr.  Speaker  :  This  question  is  regarding  the  Chinese  aircraft  and  not
 that  of  Pakistan.

 Shri  Yashpal  Singh :  Let  the  hon.  Minister  give  information  about

 any  aircraft,  Chinese  or  Pakistani.

 शी  यशवंत  राव  हमने  उनका  कोई  वायुयान  नहीं  गिराया  है  ।

 थ्री
 हेम  बदगा  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  एक  वर्ष  पूर्व  श्री  चार-एच-लाई  के  इस  वक्तव्य  की  प्रो

 गया  था  कि  भारत  सरकार  भारतीय  बाय सीमा  उल्लंघन  करने  वाले  विमानों को  गिरा  कर  देखें  कि

 कि  वे  विमान  किसके  हैं--इस  वक्तव्य  से  पता  चलता  है  कि  चीन  को  हमारे  विमान  गिराने  की  क्षमता

 का  विश्वास  नहीं  ह--भ्रमर  यदि  तो  सरकार  ने  चीन  को  विश्वास  दिलाने  के  लिये  क्या  कदम

 word  हैं  कि  भारत  चाहे  तो  विमान  गिरा  wan  है
 ?

 थ्री  यशवन्त राव चह्लाण राव  द्वार  वास्तव  में  उसका  उत्तर  तो  यही  है  कि  उस  सम्बन्ध  में  हम  श्रपनीक्षमता
 बढ़ायें  श्र यह  तभी  हो  सकता  है  यदि  हम  अपनी  राडार  क्षमता  बढ़ायें  जो  उस  इलाके  में

 विशेष  महत्व  रखती  हम  अनावश्यक  उपाय  कर  रहे  हैं  परन्तु  कुछ  समय  जरूर  लगेगा  |

 थी  हेम  ब्या  क्या  मैं
 एक  स्पष्टीकरण मांग  सकता  हूं

 ?

 प्रत्यक्ष  महोदय
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 a  दू  थी  हेम  बदा  :  कया  इस  वक्तव्य से  यह  समझा  जाये  कि  हमने  प्रभी  इतनी  क्षमता  का  विकास

 नहीं  किया  है  जिससे  चीन  को  विश्वास  हो  जाये  wt  श्री  चार-एन-लाई  की  चुनौती  स्वीकार

 की जा  सके  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  मेरा  भी  इसमें  हाथ  है  ?

 शी  हेम  जी  नहीं  ।  उन्होंने  कुछ  व्याख्या  दी  है  are  मैं  प्रार्थना  करता  हूं  कि  कर्स  पर
 प्रकाश  डाला  जाए  ।

 श्री  कपूर  fag  :  क्या  इस  बीच  चीनियों  ने  कभी  भारत  द्वारा  वायुसीमा  के  उल्लंघन  की
 शिकायत  की  है  att  यदि  तो  कितनी  शिकायतों  में  कोई  सार  था  ?

 श्री  यशवंतराव  :  इस  समय  इस  बारे  में  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  पर  ना०  FAT  भारत  सरकार  को  चीन  से  कोई  शिकायत  मिली  है  कि  हमारे

 विमानों  ने  उनकी  वायुसीमा  का  अतिक्रमण  किया  है  ?

 meat  महोदय
 :

 प्रभी  यही  प्रश्न  पूछा  गया  था  ।  संभा  में  जो  हो  रहा  हो  माननीय  सदस्यों
 को  उसकी  ओर  ध्यान  रखना  चाहिये  |

 विद्रोही  areal  के  साथ  वार्ता

 थी  प्रकादावोर  शास्त्री  :

 (ott  श्री नारायण दास

 थी  स्केल

 थी  ६ की  चक्रवर्ती :

 शी  र1०  बरता

 |  थी  दी०  च०  फार्मा
 के  १  250.4  थो  प्र०  चूं०

 शी  सिंह
 थी  लहरी  faz

 थी  विश्राम  प्रसाद  :

 थी  हरि  विष्णु  कामत

 थी  हेम

 श्रीहरिदचल  मायूर

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या
 ag  संच  है

 कि
 रेवरेंड  माइकेल  स्काट  एक  समिति  में  सम्मिलित  होने  के  लिए  भारत

 भराये  हैं  जिसमें  तीन  ate  भारतीय  भी  हैं  ate  जो  छिपे  हुए  नागाओं  को  बाध्य  करेगी  कि  नागालैंड

 सरकार  के  साथ  शान्ति  वार्ता  करे  ;

 उनको  far  परिस्थितियों  में  ऐसा  करने  की  अनुमति  दी  गई  है  ;  शौर

 (7)  कया  vat  समिति  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सफलता  मिली  है  ?
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 ५  १६६४

 बैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (  श्रीमती  लक्ष्मी  जी  et  |

 arte
 बैपटिस्ट  कनवेंशन

 जी  नागालेंड  में  लगातार  होने  वाली  गड़बड़  पर

 चिन्तित  एक  संकल्प  स्वीकृत  किया  ि त्रार  इसमें  कट्टा  कि  श्री  जयप्रकाश  श्री  शंकर  राव

 श्री  ato  पी०  चालिहा  तथा  रेवरेंड  माइकेल  स्ट काट  विद्रोही  नागाओं  को  मिलें  झ्र ौर  शान्ति

 स्थापित  करने  के  मार्गो पाय  नागालैंड  सरकार  ने  इस  बात  का  समर्थन  किया  दौर  जब  बैपटिस्ट

 कॉटेशन  ने रगरेंड  माइकेल  स्काट  सेਂ  कहा  तो  उन्होंने  सहायता  देने  के  लिये  wat  सहमति  प्रकट

 को  तथा  २७  १९६४  को  दीमापुर  पहुचे  |

 उपरोक्त  व्यक्तियों  ने  हाल  ही  में  अरपना  काम  आरम्भ  किया  है  ।  इसलिए  उनकी

 सफलता
 का

 भ्रनुमान  श्रमी  नहीं  लगाया  जा  सकता
 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  May  I  know  whether  Government  have

 allowed  Rev.  Scott  to  go  there  knowing  full  well  that  he  has  been  complicating
 the  situation  in  Nagaland  through  foreign  missionaries  and  has  Govt.  any
 reason  to  believe  that  he  would  be  able  to  case  the  tension;  if  so,  how  far  he
 has  been  successful  in  this  regard  and  Govt.  has  looked  into  his  antecedents  ?

 The  Minister  without  Portfolio  (Shri  Lal  Bahadur  Shastri):  Some-
 times  poison  kills  poison.  There  should  therefore  be  no  concern  if,  at  times,
 an  opponent  can  be  useful.  I  may  inform  the  hon.  Member  that  Rev.  Michael
 Scott  does  not  stick  to  his  earlier  stand  now,  7.c.,  Nagaland  should  be

 independent.  He  has  made  it  clear  that  that  is  no  longer  his  stand.  He  has
 been  told—and  he  has  admitted  it—that  he  should  try  to  bring  about  peace
 and  reconciliation  in  Nagaland  in  accordance  with  the  present  constitutional
 position.  Now,  if  he  can  help.  we  should  accept  it.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  While  thanking  the  Govt.  for  having
 reconciled  itself  to  the  policy  of  poison  killing  poison,  may  I  know  from

 Shastriji  whether  Rev.  Scott,  who  was  permitted  to  go  to  Nagaland,  went
 to  certain  parts  f  Assam  without  the  permission  of  the  Government  of  India
 and  if  so,  its  reaction  in  that  Region  ?

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  We  follow  the  poison-kills-poison  policy
 in  a.  peaceful  manner.  if It  must  not  be  interpreted  in  any  other  sense.

 agreement  is  possible  that  way,  it  is  all  the  more  welcome

 Shri  Prakash  Vir  Shasrti:  If  poison  is  killed  with  poison  in  Kashmir
 also,  it  would  be  better.

 *  Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  Believe  it  that  there  also  we  shall  deal
 peacefully.  As  far  I  know,  he  was  not  given  the  permission  to  go  to  Nagaland
 for  a  few  days  after  his  arrival.  After  that  the  Govt.  allowed  him.  Therefore
 for  the  interim  period  he  stayed  somewhere  in  Assam  but  he  did  nothing  of
 note.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  That  was  not  my  question.  My  question
 wa  wherher  Rev.  Scott  went  to  Assam  whith  the  permission  of  the  Govt.
 of  ndia  or  without  such  a  permission  ?

 Shri  Lal  Bahadur  Shastri:  I  cannot  say  exactly  at  this  moment  as
 to  when  he  went  and  how  he  went.  है  the  hon.  Member  gives  separate  notice,
 I  will  give  him  the  information.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  It  is  painful  that  a  dangerous  foreigner
 should  go  about  the  country  without  your  information.
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 att  कपूर  सिंह  :  श्री  प्रकाशवीर  शास्ति  के  प्रश्न  के  लिये  पूर्वसूचना  की  जरूरत  नहीं  प्रश्न

 ae  है  किं  कया  श्री  स्काट  के  नागालैंड  जाने  से  पहले  सरकार  ने  अनुमति  दी  थी  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  कौन  कहे  कि  उन्हें  पूर्व  सू  चना  चाहिये  या  नहीं  ?

 श्री  कपूर  fag:  हमें  पता  लगना  चाहिये  कि  अनुमति  दी  गई  थी  या  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यही  तो  वह  कहती  हैं  ।

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  रेवरेंड  स्काट  को  नागालेंड  जाने  की  भ्र नुम ति  दी  गई  थी  ।

 ara  जने  के  लिये  उन्हें  किसी  अनुमति  की  जरूरत  नहीं  है  |

 थ्री  रा०  बदा  :  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  यह  शान्ति  आन्दोलन  विद्रोहियों  को  aes

 प्रत्युत्तर  के  लिये  तयार  कर  पाया  या  at  तक  बे  अपने  दृष्टिकोण  में  बटे  हुए  हैं  जैसा  कि  १७

 mia  को  कोटियां  में  हुई  गड़बड़  से  प्रमाणित  होता  है  ?

 शी  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 मैं  समझ  नहीं  पाया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  काम  में  कितनी  फलता  मिली  है  पौर  क्या  इससे  वहां  शान्ति  की  कोई

 शर्त तय  हुई  हैं  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  उन्होंने  हाल  ही  में  काम  शुरू  किया  है भोर  नागा  विद्रोहियों  से

 अभी  उन्होंने  मिलना  है  ।

 श्री  हेम  पिछले  वर्ष  रेवरेंड  माइकल  स्काट  के  नागालैंड  के  दौरे  को  हमारे  प्रधान  मंत्री

 ने  अवांछनीय  समझा  था  ।  अब  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  गया  है  कि  रेवरेंड  माइकल

 स्काट  चाहेचार  सदस्यों  वाली  शान्ति  समिति  के  सदस्य  हैं  परन्तु  wae  ही  घूम  फिर  रहे  हैं  नागा

 विद्रोहियों  से  मिल  रह ेहैं  जैसे  कि  उन्होंने  नागालैंड  में  जीलांग  क्षेत्र  में  हाल  ही  में  किया  है  कौर  यदि

 तो  न्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  उन्हें  या  बैपटिस्ट  मिशन  जिसने  यह  शान्ति  आन्दोलन

 चलाया  साफ  साफ  बता  दिया  है  कि  यह  समिति  केवल  सामूहिक  रूप  से  ही  काम  कर  सकती  है

 शौर  frat  भी  एक  व्यक्ति  चाहे  वह  बड़ा  हो  या  नागालैंड  में  नागा  विद्रोहियों  से

 मिलने  नहीं  दिया  जायेगा  ?

 भीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  सौरा  प्रबन्ध  नागालैंड  सरकार  द्वारा  किया  गया  है  ।  मुख्य  मंत्री
 ने  हमें  आश्वासन  दिलाया  है  कि  रेवरेंड  माइकल  स्काट  श्रकेले  नहीं  घूम  रहे  उनके  साथ  बैपटिस्ट

 कनवेंशन  के  नेता  होते  हैं  तौर  इसलिये  माननीय  सदस्य  की  area  ठीक  नहीं  है  ।

 थी  हेम  कया  मैं  निवेदन  कर  सकता  हूं

 अध्यक्ष  महोदय :  उन्होंने  कहा  है  कि  वह  अकेले  ही  नहीं  घूम  रहे  जानकारी का  खंडन

 करने  की  कोई  बात  नहीं  है  ।

 श्री  हेम  कया  मैं  आपकी  जानकारी  के  लिये  कह  सकता  हुं  कि  मेरा  प्रश्न

 विशिष्ट  रूप  से  यह  था  ?  मैं  जानना  चाहता  था  कि  क्या  रेवरेंड  स्काट  नागपाल  में  समिति  के  gaz

 सदस्यों  के  साथ  घूम  रहे हैं  ।
 मुझे

 इसकी  परवाह  नहीं  कि  वह  नागालैंड  में  बैपटिस्ट  कनवेंशन  के  किसी
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 meat  साथ  घूमते हैं  या  नहीं  ।  उन्होंने  यह  उत्तर  दिया है  कि  वहं  किन्हीं  लोगों  के  साथ

 रहे  हैं

 श्रीमती  लक्ष्मी  सेना :  यह  निर्णय  करना  नागालैंड  सरकार  का  काम  है  कि  बह हे  मले

 पे या  अर  लोगों  के  साथ  ।  उन्हें  सन्तोष  है  कि  रेवरेंड  स्काट  उनकी  इच्छा  के  भ्रनसार  चल  रहे  हैं

 भी  हेम  बस ग्रा  क्या  इससे  यह  समझा  जाए  कि  भारत  सरकार  का  इसमें  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है

 कौर  वहं  एक  शान्ति दर्शक  है
 ?

 meat  महोदय  :  शान्ति  ।  मैं  कौर  प्रश्नों  की  भ्र नुम ति  नहीं  देता  ।

 भी  उठ  बेंकटासुब्बया  :  रेवरेंड  माइकल  स्काट  ने  नागालैंड  की  स्थिति  के  बारे  में  क्योंकि

 प्रगति  राय  बदल  ली  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  बिना  विभाग  के  मंत्री  को  विश्वास  है  कि

 नागा  विद्रोही  कभी  तक  रेवरेंड  माइकल  स्काट  की  राय  से  सहमत  हैं  ?

 गोमती  लक्ष्मी  मेनन  :  alas  के  मुख्य  मंत्री  को  रेवरेंड  साइकल  स्काट  की  नेकनीयती  का

 विश्वास  है  दौर  यह  भी  भरोसा  है  कि  स्वतन्त्र  नागालैंड  के  बारे  मतलब  उनकी  पहले  वाली  राय  नहीं

 वह  मानते  हैं
 कि  नागालैंड  भारत  का  राज्य  बन  कर  रहे  ह. बार  इसलिये  उन्होंने  उन्हें  विद्रोहियों

 से  मिलने  की  भ्र नम ति  दे  दी  थी  ।

 भी  हेम  बस ग्रा  :  कया  मैं  निवेदन  कर  सकता  हूं  कि  वहां  वें  शिशु  को  सरकार  के  हवाले  कर

 रह  )  बया  मुझे  आपकी  अनुमति  प्राप्त  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 शान्ति  ।  जब  वह  आज्ञा  मांगते  हैं  कौर  मैं  नहीं  देता  तो  बह  कैसे

 बोलते  जा  सकते  हैं  ?

 श्री  हेम  बुरा  :  ये  सब  बातें  झूठी  हैं  जो  हमें  गले  उतारने  को  कट्ठा  जाता  है  ।  यही  मुसीबत

 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  |

 गोमती  रेणु का  बड़कटकी  :  पूर्वी  भागों  श्रीराम  की  पहाड़ियों  धम  प्रचारकों
 के  संदिग्ध  कामों  को  देखते  हुए  कया  मैं  जान  सकता  हुं  कि  कया  सरकार  रेवरेंड  माइकल  स्काट के

 ड  या  भारत  में  घूमने-फिरने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगाने  का  विचार  रखती  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन :  इस  प्रश्न  का  कई  बार  उत्तर  दिया  जा  चुका है  ।  we  बैपटिस्ट

 कनवेंशन  के  निमंत्रण  पर  are  हैं  विद्रोहियों  को  मिलने  के  लिए  उनके  इधर-उधर
 भाने-जाने

 में

 नागालैंड  सरकार  को  कोई  आपत्ति  दिखाई  नहीं  देती ।

 श्री  हेम  ब्रिज  हम  आपका  संरक्षण  चाहते  हैं  ।  माननीय  मत्ती  केदार  बर  कही  z
 कि  रेवरेंड  माइकल  स्काट  को  नागालैंड  में  घूमने  तथा  नागा  विद्रोहियों  को  सिलने  के  लिये  अनुमति
 देना  या  न  देना  नागालैंड  सरकार  का  उत्तरदायित्व  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  कया  श्री नेहरू  के

 ATT  चलने  वाली  भारत  सकार  इस  संकट  की  घड़ी  में  केवल  एक  शान्त  दर्शक  ही  है  ।

 श्री  कपूर  सिह  हमें  इस  प्रश्न  का  सीधा  उत्तर  पाने  का  अधिकार  है  ।

 भध्ध्य का  महोदय  श्री  पी०  ato  चक्रवर्ती
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 कुछ  माननीय  सदस्य  :  प्रधान  मंत्री  खड़े  हो  रहे  ;  a  उत्तर  देना  चाहते  हैं  ।

 प्रधान  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  ay  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  भारत
 सरकार  को  नागालैंड  के  वहां  के  पत्तियों  में  विश्वास  करने  में  पुरा  सन्तोष  है  ।  एक  बार

 जब  उन्होंने  श्री  माइकल  स्काट  के  लोगों  से  मिलने  पर  सहमति  प्रकट  की  तो  भारत  सरकार  ने

 सहमें  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 श्री  हेम  पिछले  वर्ष  are  सहमत  नहीं  हुए  थे  ।  श्रापने  सभा  में  कहा  था  कि  वहू  एक

 ग्र वांछनीय  व्यक्ति  है  |

 | अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति

 श्री  जवाहरलाल  मैंने  ऐसा  कहा  था  कौर  ऐसा  ही  मैंने  समझा  होगा  ।  श्री  जब

 लेंड केਂ  नेतायों  ने  ऐसा  कहा  है  तो  मैं  अलग  तरीके  से  सोचता  F  ौर  कहता हूं  ।

 श्री  कपूर  सिह
 :  हम  सन्तुष्ट हैं  ।

 श्री  प्रो  चक्रवातों  :  रेवरेंड  माइकल  स्काट  के  व्यक्तित्व  को  देखते  हुए  कौर  भारत  से
 अलंग  होने  के  नागा  विद्रोहियों  के  अधिकार  के  बारे  में  उनके  स्पष्ट  वक्तव्य  को  ध्यान  में  रखते  हुये
 क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  भारत  तथा  नागा  विद्रोहियों  के  बीच  बिचौलिये  के  रूप  में  भारत  सरकार

 उन  पर  कष्ट  तक  विश्वास  रख  सकती  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  भारत  सरकार  के  उन  पर  विश्वास  करने  का  प्रश्न  नहीं  है  ;  प्रश्न

 तो  नागालैंड  के  मंत्रियों
 के

 विश्वास  करने  का  इस  बारे  में  भारत  सरकार  ने  उनकी  बात  मान  ली  ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  Is  it  justified  to  set  free  those  Naga  hostiles  against
 whom  there  are  charges  of  murder  and  disruption  of  law  and  order  and  whose

 greatest  leader  had  gone  to  England  without  the  permission  of  the  Government
 of  India  ?

 Mr.  Speaker:  That  is  altogether  a  different  question.

 द 'पेट्रियांटਂ  के  क श्रंद्रघारी

 श्री  हरि  विष्णु कामत  क्या  सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  दैनिक  समाचारपत्र  के  १  ERY,  के  अंक  में  विधि

 के  अ्रनुसांर  प्रकाशित  श्रंदाधारियों  के  नामों  की  सुची  की  गया  है  ;

 क्या  यह  समझने  का  कोई  कारण  है  कि  से  श्रमिक  प्रंशधारी  की  वास्तविक

 पहचान  नहीं  हो  पाती  है  ;

 ने  यह  पता  लगाने  का  यत्न  किया  है  कि  वह  व्यक्ति  कौन  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  कया  परिणाम  निकले  ?

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय में
 उपमंत्री  (  श्री  शाम नाथ  ):  जी  हां ।

 (@)  सरकार  को  कुछ  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  सुचना  के  अतिरिक्त  कोई  सुचना  प्राप्त
 नहीं है  ।
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 जी
 नहीं

 ।

 wet ही  नहीं  उठता  ।

 श्री  हरि  कि्णुकामत  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  उल्लिखित  wats  वक्तव्य  में  अरन्य

 सभी  ग्रंगधारियों  के  पूरे  नाम  शर  उपजातियां  दी  गई  क्या  यह  मानने  का  विश्वास  है  कि  यह

 विशिष्ट  एस०  प्रमत  उनके  पुरे  या  वास्तविक  नाम  का  छदम  नाम  AT  कटा  रूप  है  जो  जान

 बूझ  कर  दिया  गया  है  ताकि  इस  बात  को  छिपाया  जाय  कि  भारत  के  साम्यवादी  दल  का  सभापति

 इस  पैमाना  मुख्य  भ्र भि नेता  है
 ?

 थी  समाचारपत्रों  की  सुचना  के  अतिरिक्त  हुये  कुछ  मालूम  नहीं  है  |

 पत्रों  में  कहा  गया  है  कि  श्री  एस०  श्री  एस०  ए  डांगे हैं
 ।

 परन्तु  हमारे  पास  कोई  सूचना

 नही ं।

 श्री  हरि  विष्णु  क्या  सरकार  ने  यह  जानने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  कया  इस

 में  इस  व्यक्ति  का  पता  एस०  अख़्तर  कोहनूर  €,  बम्बई  जो  श्री  एस०  ए०  sit  का  निवास

 या  कार्यालय  का  पता  है--एस  का  प्रथ  है  To  का  अर्थ  है ग्रमुत श्रौर प्रौर  डांगे  डांगे  है  ?

 सुचना  ate  प्रसारण  मंत्री  (  श्री  सत्य  नारायण  सिंह  जहां  तक  सुचना  तथा  प्रसारण

 मंत्रालय  का  सम्बन्ध  हमें  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  किसी  नाम  की  खोज  करने  का  अधिकार  नहीं

 वित्तਂ  मंत्रालय  का  राजस्व  विभाग  अर  समवाय  विधि  विभाग  ही  ऐसे  मਂ  दलों  की  जांच  करने

 में  सक्षम  हैं  ।  यदि  मा
 ०

 सदस्य  सुचना  चाहते  हैं  तो  वहू  उस  मंत्रालय  से  पूछ  सकते हैं  ।

 att  हरि  विष्णु  प्रामीत्य  seat  है  कि  विधि  के  पूरा  नाम  तथा  उपजाति  और

 भ्रंश धारियों  के  पते  प्रकाशित  होने  चाहियें  ताकि  कोई  विशिष्ट  भ्रंश धारी  की  पहचान  छिपाई  न  जा

 सके
 ।

 क्या  सरकार
 को

 विश्वास  है
 कि

 यह  नाम  विशेष  वास्तविक  पहुँचाना  छिपाता  हैं
 ।

 मान
 लीजिये  मैं  array  नाम  केवल  हरि  विष्णु  बताता  कामत  नहीं  ।  कया  विधि  के  parent  मेरे  लिये

 अपनी  पहचान  छिपाना  उचित  कौर  सही  है  ?  झ्रापकी क्या  राय  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  मुझे  विधि  का  प्रत्येक  उपबन्ध  याद  नहीं  है  ।

 डा०  लक्ष् मीम लल  सीधी  :  सबसे  पहले  मैं  ग्रापसे  प्रार्थना  करूंगा  कि  श्राप  सरकार  को  उचित

 उत्तर  देने  को  कहें  ।  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  का  यह  कहना  ठीक  नहीं  कि  यह  उन  कै  क्षेत्राधिकार

 में  नहीं  ।  इस  में  कहां  तक  सत्य  है  कि  सरकार  को  अंदा धारियों  की  वास्तविक  पहलवान  की  जांच  करने

 का  अधिकार  नहीं  है  ?

 meat  महोदय  :
 मंत्री  बता  चुके  हैं  कि  उन  के  मंत्रालय की  इस  की  जांच  करने का  अधिकार

 नहीं है  ।  मा०  सदस्यों
 को  भी

 यह  कष्ट  उठाना  चाहिये  कि  समवाय  विधि  विभाग  को  पत्र  लिख  दें

 श्रौर यह सुचना यह  सुचना  प्राप्त कर  लें  ।

 श्री  हवा  ना०  तिवारी  :
 क्या  सरकार  का  ध्यान  श्री  डांगे  के  वक्तव्य  की  कौर  दिलाया  गया  है

 कि  ag  में  अ्रंशधारी  हैं  शर  क्या  किसी  के  लिये  किसी  समाचारपत्र  का  अंशधारी  बनना
 निषिद्ध  हैं  किसी  विधि  के  seater  ?

 श्रष्यक्ष  महोदय  मंत्री  से  कानून  नहीं  पूछा  जा  सकता
 |

 कानूनी  प्रदान  भ्रनुपुरक  प्रश्न  के  रुप

 में  नहीं  पूछे  जा  सकते
 ।
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 श्री  सत्य  नारायण  सिह  :  क्या  उन्होंने  एसा  वक्तव्य  दिया  है  ?

 Shri  Tan  Singh  :  Registrar  of  Newspapers  is  under  the  Ministry  of

 the  hon.  Minister.  he  Can  take  action  against  a  publisher  under  Registration
 Newspapers  Act  for  giving  wrong  information ?

 questions  cannot  be  asked.
 Mr.  Speaker  :  Whether  he  can  do  it  or  not  is  a  question  of  law  and  legal

 श्री  हेम  बदा  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  समाचारपत्रों  के  उस  समाचार  को  जोर  आकर्षित

 किया  गया  है  जिसमें  श्री  डांगे  द्वारा  यह  बताया  गया  है  कि  उसने  प्रारंभ  में  पेट्रियट  को  ३०,०००  रुपये
 का  ऋण  दिया  भ्र  पेट्राल  ने  उस  ऋण  को  म्रंशों  में  बदल  दिया  ?  सरदी  तो  क्या  सरकार  ने  सीध

 श्री  डांगे  से  पुछ  कर  यह  बात  की  सत्यता  या  ग्र सत्यता  को  जानने  का  प्रयत्न  किया  निवेदन

 यह  है  कि  कोई  पाकिस्तानी  या  चीनी  समाचारपत्र  का  Waar)  बन  सकता  है  ?

 श्री  सत्य  नारायण  सिह  :  जिस  वक्तव्य  का  मा
 ०

 सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  वह  श्री  डांगे  को

 है  कि  उसने  ३०,०००  ३ रुपये  का  ऋण  दिया  तौर  अस्थायी  तौर  पर  इसे  ग्रंथो में  बदल  दिया  गया  है  |

 मुझे  बताया गया  है  कि  शायद  वह  घन  उस  को  लौटाया  भी  दिया  गया  है

 शी  arma  :  हमें  प्रसन्नता  है  कि  उन्होंने  पुरी  जांच  कर  ली  है  ।  वक्तव्य  में  कई  गलतियां

 उन्होंने कहा  है  कि  पेट्रियंट ने  प्रज्ञात  कारणों  से  ३०,०००  रुपये  के  ऋण  को  मृत  के  छदम  नाम

 के  भ्रन्तर्गत  ग्रंथों  में  बदल  दिया  है  ।  क्या  उनका  ध्यान  इस  वक्तव्य  की  ५ झोर  आकर्षित  किया  गया  है  ?

 meat  महोदय  :  यह  ग्रनुपुरक  का  विषय  नहीं  है  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  औचित्य  प्रदान  है  ।  पाप  ने  कुछ  समय  पुर्व  विनिर्णय  दिया  था  कि  तथ्य

 जानने  के  लिये  समवाय  विधि  प्रशासन  को  पत्र  लिखा  जाय  ।  गत  सप्ताह  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  के

 प्रदान  के  सम्बन्ध  मंत्री  ने  भ्रमण  बातों  के  साथ  ऐसी  व्यवस्था  कर  दी  थी  कि  वह  प्रश्न  सदस्य  द्वारा

 पत्र  लिखे  जाने  के  बिना  ही  एक  मंत्रालय  से  दूसरे  मंत्रालय  में  भेज  दिया  गया  ।  इस  मामले  में  ऐसी

 व्यवस्था  कयों  नहीं  की  यदि  सरकार  को  उत्तर  देने  की  उत्सुकता  है  ?  परन्तु  सरकार  को  इसके

 बारे  में  कोई  इच्छा  नहीं  है  ।  मेरा  सरकार  के  विरुद्ध  यह  आरोप  है
 यह  उदासीन  हैं

 at  कांस्य  विमुख  है  ।  हुम  झ्रापकीं  सहायता  चाहते  हैं  क्योंकि  श्राप  हमारे  अधिकारों  के  सं  रक्षक

 श्राप  मंत्री  को  मंत्रणा  दे  सकते  हैं

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्राप  को  बैठने  की  सलाह  दे  रहा  हुं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  इस  समय  श्राप  यह  सलाह  दे  सकते  परन्तु  मैं  श्राप  से  प्रार्थना  करूंगा

 कि  श्राप  उन  को  भी  अच्छी  तरह  से  काम  करने  की  सलाह  दें  ।

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  में  प्राय  का  ध्यान  प्रश्न  के  भाग  की  कौर  दिलाना  चाहता

 हूं  जिसमें  पूछा  गया  है  कि  क्या  सरकार  ने  पहचान  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  क्या  मंत्री  का  यह  उत्तर

 कि  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  का  क्षेत्राधिकार  श्राप  को  संतुष्ट  करता  है  ?  क्या  श्राप  यह

 समझते  हैं  कि  vet  का  पर्याप्त  एवं  समुचित  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ?  क्या  श्राप  यह  नहीं  सोचते  कि

 श्रमिकों  निश्चित  निदेश  देना  चाहिये  कि  इस  set  का  उत्तर  दिया  चाहिये  सरकार

 नें  पहचान  लगा  ली  है  ?  यह  मंत्रालय  ऐसा  नहीं  है  |
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 meat  महोदय  :  जब  किसी  प्रदान  विशेष  में  सरकार  का  उल्लेख  किया  जाता  तो  उस  का

 मंत्रालय  से ग्राशय  होता  है  जिससे  प्रशन  पुछा  गया  है  ।

 थी  हेम  हमारे  मार्ग  दर्शन  के  लिये  हुम  जानना  चाहते  हैं  कि  जब  सरकार  से  सुचना

 मांगी  कया  संबंधित  मंत्री  करा  यह  काम  नहीं  होता  कि  वह  सभा  को  बताने  के  लिये  जितनी  सुचना

 संभव  हो  उतनी  एकत्र  करे  ?

 meat  महोदय  :  ऐसी  बात है
 ।  भ्र गला  प्रश्न  ।

 Stateless  Persons  of  Indian  Origin  in  Ceylon

 Shri  Bagri  :
 Shri  Ram  Sewak  Yadav  :

 veal  Shri  D.  C.  Sharma  :

 Shri  P.  C.  Borooah :

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  the  Government  of  India’s  attention  has  been  drawn  towards
 the  inducement  scheme  announced  by  the  Ceylon’s  Department  of  Immigra-
 tion  and  Emigration  under  which  a  sum  of  Rs.  1000,-  would  be  offered  to
 each  person  of  Indian  origin  who  would  be  willing  to  leave  Ceylon  for  good;
 and

 (b)  Ifso,  Government’s  reaction  thereto  and  the  steps  taken  in  the  matter  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  External  Affairs  (Shrimati
 Lekshmi  Menon):  (a)  Yes;  the  Government  of  Ceylon  is  offering,  under
 certain  conditions,  a  sum  not  exceeding  Rs.  1000;-  to  every  Indian  family
 leaving  Ceylon  for  good.

 (b)  In  the  statement  issued  by  the  Prime  Ministers  of  Ceylon  and  India
 in  October  1954,  mention  has  been  made  of  incentives  to  be  provided  by  the
 Government  o  Ceylon  to  Indian  citizens  to  leave  Ceylon.  The  present
 initiative  seems  to  have  been  taken  under  this  provision.

 Shri  Bagri:  How  many  Indians  have  come  to  India  from  Ceylon  after
 this  announcement  of  Ceylon  and  what  arrangements  are  being  made  by  the
 Govt.  for  their  rehabilitation  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :  सीनेट  में  यह  बताया  गया  था  जब  वे  प्रोत्साहन  इरादी  की  व्यवस्था

 करने  के  लिये  चालू  वर्ष  के  आयव्ययक  ौर  प्राक्कलनों  पर  चर्चा  कर  रहे  थे  ।  इस  योजना  के  भ्रन्तर्गत

 कोई  ब्यक्ति  कभी  तक  भारत  में  नहीं  कराया  ।

 Shri  Bagri:  Are  persons  of  Indian  origin  being  turned  out  from  other
 countries  also  85  is  done  in  Ceylon  and  have  Govt.  taken  note  of  it?  If  so,
 what  arrangement  is  being  made  by  Govt.  to  check  it,  so  that  they  may  not
 be  turned  out  from  there  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  भ्रमण  देवों  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 थी  हेम  पिछले  एक  अवसर  पर  सभा  में  ही  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  हमें  यह  बताया

 था  कि  लंका  में  भारतीय  उदभव  के  राज्य विहीन  लोगों  की  इस  समस्या  पर  समूचे  तथा  व्यापक  एवं

 विस्तृत  areas  पर  हल  करने  के  लिये  लंका  के  प्रधान  मंत्री  के  साथ  चर्चा  की  जायसी  ।  यदि  ऐसी  वात

 तो  इस  समय  यह  प्रस्ताव  किस  स्थिति  में  ?
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 प्रधान  बेदेदिक-का्ये  मंत्री  तथा  च्  शीत  मंत्री  (  श्री  जवाहरलाल  मुझे

 खेद  है  कि  इस  मामले  को  भागे  नहीं  बढ़ाया  गया  क्योंकि  लंका  की  प्रधान  मंत्री  यहां  नहीं  प्रा  सकीं  ।

 श्री हेम  बस्रा  :
 परन्तु  इस  का  एक  वक्तव्य  था  कि  भारत  को  पर्याप्त  समय  दिया

 जा

 चुका  है  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मैं  नहीं  समझ  सका  कि  मा
 ०

 सदस्य  ने  क्या  कहा  है  ।  उदके  यहां  आने

 की  आदा  परन्तु  वहू  नहीं  इसलिये  इस  बात  को  स्थगित  करना  पड़ा  यह  कभी  तक

 स्थगित &  ।  हम  इसे  जल्दी  से  जल्दी  करना  चाहते  हैं  ।  यदि  उस  के  शीघ्र  यहां  गाने  में  कोई  कठिनाई
 तो  हुम  इस  को  दुसरे  तरीके  से  प्रजाति  पत्र  आदि  के  द्वारा  उठाने  को  तैयार  हैं  ।

 श्री  दी०  च०  फार्मा  जहां  तक  मैं  जानता  हूं  लंका  में  हमारा  दूतावास  उन  में  कुछ  व्यक्तियों

 को  भारतीय  राष्ट्र जन  के  रूप  में  पंजीबद्ध  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।  क्या  इस  प्रोत्साहन  योजना

 की  दृष्टि  से  ait  इस  बात  की  दृष्टि  से  कि  दोनों  प्रधान  मंत्री  इस  मामले  पर  विचार  नहीं  कर

 पंजीयन  की  वहू  योजना  बन्द  कर  दी  गई  है  ?  यदि  तो  भारतीय  उदभव  के  लोग  किस  वैकल्पिक

 मारां  की  कौर  देख  रहे  हैं
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 मुझे  समझ  में  नहीं  प्राया  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  कुछ  समय  पूर्व  हमारे  राजदूतावास  में  तथा  लंका  की  सरकार
 की ओर

 से  भी  उन  लोगों  को  लंका  यो  भारत  के  नागरिकों  के  रूप  में  पंजीबद्ध  करने का  काम  हो  रहा था  |

 इस  प्रोत्साहन  योजना  के  कारण  तथा  दोनों  प्रधान  मंत्रियों  की  इतने  वर्षों  में  मुलाकात  न  हो  सकने

 के  क्या  पंजीयन का  त्  काम  दोनों  सरकारों  द्वारा  बन्द  कर  दिया  गया  है  ?

 भी  जवाहरलाल  नहरू  जी  वह  काम  बन्द  नहीं  किया  गया  |  लंका  तथा  भारत

 दोनों  सरकारों  के  लिये  खुले  हैं  गौर  वे  अपने  राष्ट्र जनों  के  नाम  उस  में  जोड़  सकते  हैं  ।  परन्तु इस  समय

 इस  विषय  में  बहुत  अधिक  काम  नहीं  किया  जा  रहा  |

 शी  हेम  बचा  लंका  की  प्रधान  मंत्री  भारत  खाने  को  तैयार  हैं  ।

 श्री  वी०  चं०  लंका  तथा  भारत  की  सरकारों  द्वारा  इस  पंजीयन  योजना  के  are

 स्वप्न  के  कारण  सरकार  किस  वैकल्पिक  उपाय  को  अपना  रही  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरु  :  यह  ऐसा  मामला  है  जिसके  बारे  में  दोनों  प्रधान  मंजरियों  को

 चीत  करके  समुचित  art  निकालना  था

 श्री  हेम  बस्यधा : कब ? कब  ?

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  :  जब  हमारी  मुलाकात  होगी  ?

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  एक  प्रेस  वक्तव्य  की  श्र  दिलाया  गया

 है  जिसमें  भारत  स्थित  लंका  के  उच्चायुक्त  श्री  wat  सिंह  द्वारा  यह  कहां  गया  बताया  जाता  है
 कि  लंका  सरकार  इस  मामले  को  हल  करने  को  उत्सुक  है  ,  यदि  तो  कया  सरकार  के  पास  लंका
 सरकार से  कोई  पत्र  आदि  शाया  है  ?
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 थी  जवाहरलाल नेहरू  :  मैं  कहूं  सकता  हुं  कि  हम  इस  प्रश्न  को  सुलझाने  के  लिये  यदि  लंका

 सरकार से  अधिक  उत्सुक  हम  समान  रूप  से  उत्सुक  हं  ।  जहां  तक  मैं  जानता  हुं--हमारे  पास
 लका  से  कोई  औपचारिक  पत्र  नहीं  भाषा  ।  हम  ने  यह  समाचार  अखबारों  में  ही  देखा  है  ।

 थी  हेम  बर्रा  परन्तु  प्रापने  स्वयं  कोई  पहल  नहीं  की  |

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  कर्ब  परन्तु  पहले  हमने  इस  विषय  पर  लिखा  था  |

 डा०  मा०  श्री०  कया  लंका  की  प्रधान  मंत्री  कौर  सरकार  वहां  के  राज्य  विहीन  लोगों

 को  प्रेरित  करन  का  प्रयत्न  कर  रहे हैं प्रौर  उस  के  भ्र तु पालन  में  बहुतेरे  राज्य  विहीन  लोगों  का

 भारत  में  भ्राष्र्जजन  बढ़  रहा  यदि  तो  भारत  सरकार  इस  के  प्रतिशत  कया  आन्दोलन  चलाने

 कां  विचार करती  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  प्रेरणा  योजना  विचाराधीन  है  ग्रोवर  उस  के  अ्रन्तगंत  को  ई  व्यवित  भारत

 नहीं  प्राया

 लंका  के  निवासियों  द्वारा  भारतीय  मूछों  पर  गोली  चलाया  जाना

 +
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 1  श्री  सेझियान

 श्री  मनोहरन

 क्या  मंत्री  २०  PER  को  भारतीय  मछली  पकड़ने  वाली  नौका  पर  लंका  के

 नेवल  लांच  गा डंस  के  रक्षकों  )  द्वारा  गोली  चलाये  जाने  के  बारे में  ६  PREY H) को
 लोक  सभा  में  दिये  गये  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  सरकार  से  इस  बीच  पुरा  जांच  प्रतिवेदन  मिल  गया  है

 क्या  घटना  के  सम्बन्ध  में  लंका  सरकार  से  उत्तर  भी  मिल  गया  है  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 देदेशिक-कार्य  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  (  श्रीमती  लक्ष्मी  कुछ  अधिक  ब्योरा

 दर्शाने  वाली  भ्र ग्रे तर  रिपोर्टे  प्राप्त  हुई  तथापि  कुछ  wie  ब्यौरे  की  जरूरत  है  ताकि  इस  घटना

 का  पूर्ण  चित्र  प्राप्त हो  मद्रास  सरकार  ने  झ्र ग्रे तर  एवं  श्रुति  रिपोर्ट  भेजने  को  प्रतिज्ञा

 की  et

 पौर  हमारे उच्च  झ्रायोग  को  लंका  सरकार  के  साथ  यह  मामले  को  उठाने को

 कहा  है  ।  उन  का  उत्तर  कभी  नहीं  ara  ।

 श्री
 सैकिया

 :  ६  श्रीफल  ReQy  को  प्रश्न  का  उत्तर  देते  हुए  मा ०  मंत्री  ने  बताया  था  कि

 रिपोर्टे  मंगवाया  जा  रही
 अब  १४

 से  अधिक  दिन  बीता  चुके  इस
 सरकार  द्वारा  कब  सूचना

 तैयार  करवा ली  जायगी  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेहनत
 :

 हमें  मद्रास  सरकार  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  उन्होंने दो  रिपोर्टे  भेजी

 एक  २  ि. अप्रल को
 को  कौर  दूसरी  १३  अप्रल को

 को
 ।

 फिर
 भी

 बात  बिल्कुल  पूरी  नहीं  हम यह  पता
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 लगाना  चाहते  हैं  कि  नाव  कहां  थी  कौर  कब  इस  पर  झ्राक्रमण  किया  गया  |  हम  ने  यह  मामला  लंका

 सरकार  से  उठाया  लंका  सरकार  ने  हमें  बताया है  कि  उस  समय  उस  क्षेत्र  में  कोई  नौसेना  का

 जहाज  गश्त  नहीं  कर  रहा  हमें  यह  पता  लगाना  है  कि  किस  जहाज  ने  नाव  पर
 किया ।

 श्री  संविधान
 :

 wat  तक  मद्रास  सरकार  से  कया  ब्योरा  प्राप्त  gat  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  यह  लम्बा  विवरण  है  ।  अरब  उन्होंने  कहा  है  कि  एक  श्ररुलानंदम और

 रामेश्वर  के  कुछ  मछवे  मछली  पकड़ने  के  लिये  जा  रहे  थे  बौर  उन  पर  एक  भाप  से  चलने

 वाले  जहाज  या  नौसेना  के  जहाज  ने  शभ्राक्रमण  क्योंकि  खाकी  वर्दी  में  चार  या  पांच  व्यक्ति
 थे  ।

 श्री  सेमिनार  :  ६  तारीख को  उन्होंने  बताया  था  कि  एक  व्यक्ति  ने  दम  को  गोली  सें  घाव

 लगे  गौर  उसे  भ्र स्प ताल  में  ले  जाया  गया  ।  वहू  कहती  हैं  कि  उन  को  कोई  सुचना  नहीं  ।

 mera  महोदय  :  वट  wed  हैं  कि  उनके  वक्तव्य  में  उन्होंने  कहा  था  कि  एक  व्यक्ति  को  गोली

 लगने  से  घाव  प्राए  प्रौढ़  वह  अस्पताल  में  है  और  अब  मंत्री  कहती  हैं  कि  उन्हें  सुचना  नहीं

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :  यह  सुचना  पहले  सभा  को  दी  जा  चुकी

 श्री  हेम  बिखरा  मा०  मंत्री  ने  प्रभी  कहा  कि  चित्र  अभी  पूर्ण  नहीं  हे  कौर  मद्रास  सरकार ने

 केवल दो  रिपोर्टे दी  हमारे  राजनयिक  कलाकारों  को  fra  के  पुरा  करने  में  कितना  समय  और

 लगेगा  तथा  चित्र  को  पूरा  करने  में  इन  रिपोर्टों  में  किस  ब्यौरे  की  श्रावद्यकता  है  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 मैं  बता  चूकी  हूं  कि  चित्र  किस  प्रकार  भ्र धुरा  है  और  कब  पुरा  होगा

 बात  मद्रास  सरकार  पर  निभा  हमें  उन  से  सुचना  प्रात  करनी  है  ।

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  यह  मान  कर  कि  हमारी  सरकार  किसी  दूसरी  सरकार  से  बदला

 लेने  की  इच्छा  नहीं  हमारी  सरकार  विरोध  पत्न  भेजने  के  अतिरिक्त  ऐसी  परिस्थितियों  में

 क्या  उपाय  करने  वाली  है  ?

 प्रदान मं  बेदेशिक-कार्ये मंत्री  तथा  श्रणुदक्ति  मंत्री  (  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  ):  मुझे

 मालूम  नहीं  कि  और  किन  उपायों  का  सुझाव  पहली  बात  यह  है  कि  हम  यह  जांच  कर  रहे  हैं  कि

 यह  घटना  कहीं  प्राया  लंका के  क्षेत्रीय  समुद्र  में  अथवा  हमें  इस  की  स्पष्ट  जानकारी  नहीं 1

 इस  मामले  में  राजनयिक  विरोध  पत्रों  के  अतिरिक्त  क्या  कारंवाई  की  जा  सकती  है  ?

 शी  हरि  विष्णु  कामत  :  स्थिति  का  पता  नही ं।

 श्री  जवाहरलाल | स े हुर  :  जी  ठीक  मालूम  नहीं  |

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :

 यही  तो  बात  है  ।  क्या  मद्रास  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  सूचित

 किया  है  कि  पत्नी  पकड़ने  की  नाव  हमारे  जल  प्राचीन  में  थी  उन  के  जल  प्रबंधन  में  या  खले

 समूद्र  में
 ।

 इसी  बात
 पर

 सारी  बात  निसार है  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :  अभी  इस  के  बारे  में  कोई  निश्चित  उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता

 मद्रास  सरकार  कसे  इस  का  उतर  दे  सकती  मछुवे  का  बयान  झ्रनिवार्यतः  सही  नहीं  हो  सकता  ॥.

 थी  यहं  घटना  २०  मार्च
 को

 हुई  प्रौढ़  महीने  से  अधिक  हो  गया है  ।  मुझे  समझ
 में  नहीं  जाता  कि  सरकार  क्यों  इस  बात  पर  इतना  अधिक  समय  लगा  रही  है  ?
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 लिखित
 उत्तर

 झ्रघ्यद  महोदय  :  मद्रास  सरकार  से  उत्तर  चका  है  कि  हमें  पुरी  जा  नकारी  प्राप्त  नहीं  हुई ।

 थी  हेम  ae:  औचित्य  प्रश्न  सरकारी  प्रवक्ता  ने  बताया  है  कि  उन्होंने  इस  घटना  के

 बारे  में  लंका  सरकार को  शिकायत  भेजी  उत्तर  से  यह  बात  स्पष्ट  नहीं  होती  कि  किस  arse  पर

 हम  ने  लंका  सरकार  से  शिकायत  की  है  ।  उन्हें  इस  के  बारे  में  कुछ  जानकारी  दिखाई  नहीं  देती  ।

 चित्र पूर्ण  नहीं  है  ।

 महोदय :  यह  बताया  गया  है  कि  लंका  सरकार  ने  इनकार  किया  है  कि  घटना  स्थल
 के  समीप  कोई  जहाज  था  ।

 weal  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUEST  LU! Toy  15

 Vocational  Guidance  in  Delhi  and  Punjab

 *1171.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Labour  and

 Employment  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  Government  propose  to  start  a  scheme  in  pursuance  of  which
 children  in  Delhi  and  Punjab,  immediately  after  passing  the  High  Schoo
 examination,  will  be  offered  guidance  in  appropriate  vocations  ;

 (b)  if  so,  when  the  project  would  be  implemented ;  and

 (c)  the  expenditure  to  be  incurred  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  and  Employment
 and  for  Planning  (Shri  C.R.  Pattabhi  Raman):  (a)  4nd  (b).  On  pilot  basis,
 a  scheme  for  giving  guidance  to  students  who  are  about  to  leave  High  School
 is  under  implementation  in  a  few  selected  schools  in  Delhi  and  Punjab  and  the
 results  have  yet  to  be  evaluated.

 (c)  No  additional  expenditure  has  been  incurred  on  the  Pilot  Project.

 सेना  द्वारा  दंगों  पर  नियंत्रण

 *  ११७४.  थी
 प्र०  कचरा

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९६४  में  अब  तक
 देश  के  विभिन्न  भागों  में  हुए  दंगों  के  सम्बन्ध  में  कितनी  बार  शौर

 कहां  कहां  सेनिक  प्रशासन  की  सहायता  के  लिये  सेना  को  बुलाया  गया  ;  wiz

 क्या  ऐसी  परिस्थितियों  में  सेना  को  बुलाने  के  बारे  में  कोई  निश्चित  नियम  है  ्

 यदि  तो  वे  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री
 यथावत  राव  शौर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  ०टी  ०
 २७७६/६४]
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 Written  Answers  Vaisakha  5,  1886  (Saka)

 कराची  में  भारतीय  समाचार  पत्र  संवाददाता

 1  श्री  भी०  प्र७  यादव
 *2 295,

 श्री  धवन  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  Pace  में  कराची  में  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  द्वारा  बुलाये

 गये  समाचारपत्र  संवाददाता  सम्मेलन  में  कराची  में  स्थित  भारतीय  समाचारपत्रों  के  संवददाताश्रों

 को  झ्रामंत्रित  नहीं  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  कौर

 क्या  भारत  में  पाकिस्तानी  संवाददाताओं  के  सम्बध  में  उसी  प्रकार  की  कार्यवाही

 करने  का  कोई  विचार  है  ?

 वे  दैनिक-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (  श्रीमती  लक्ष्मी  हां  ।

 क्योंकि  संवाददाता  सम्मेलन  विशिष्टतः  निमंत्रण  द्वारा  प्रायोजित  किया  गया

 भारत  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  करना  उचित  नहीं  समझा  ।

 नहीं  ।

 प्रेस  सुचना  कार्यालय  में  समाचारपत्रों  की  फाइलों  की  चोरी

 श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  :

 श्री  यशपाल  सिह  :

 श्री  हुक्म  चंद  कछवाय  :

 क्या  सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रैस  सुचना  कार्यालय  इन्फॉरमेशन  से  प्रमुख  भारतीयਂ  तथा  विदेशी

 दैनिक  समाचारपत्रों  की  फाइलों  के  ७०  बादल  चोरो  चले  गये  हैं  ;

 क्या  इन  बलों  में  पाकिस्तानी  समाचारपत्रों  की  फाइलें  भी  थीं  ;  कौर

 क्या  इन  चोरियों  के  लिये  किसी  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया  है  ?

 संसद-कार्य  मंत्री  (  श्री  सत्य  नारायण सिह  ):  कौर  हा ं।

 मामला  पुलिस  को  सौंप  दिया  गया  है  ait  इस  समय  वह  जांच  कर  रही  है  ।  पुलिस

 का  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  पर  ही  चोरी  के  लिये  उत्तरदायित्व  निर्धारित  करने  के  प्रश्न  पर  निर्णय

 किया  जा  सकता  है  ।

 हैदराबाद में  भत पु वं  से निक

 वीरेन्द्र  बहादुर  fag
 श्रीमती  नमूना  सुल्तान  :

 ११८१४. ॥  श्री  ल०  ना०  भंजदेव

 क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैदराबाद में  भू तपु वं  राज्य  सेना  की  लाइनों  में  रह  रहे  ८०००  भूतपूर्व  सैनिकों  को

 १४  १६६४  तक  वहां से  हटाने  के  gree दे  दिए  गए  हैं  ;  कौर
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 १६६४

 लिखित  उत्तर
 ननवा

 न्श्ग््य्स
 यदि  हां  11 २  नके  पुनर्वास  के  लिए  कया  वैकल्पिक  प्रबन्ध ea  किए गए  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (  श्री  यवन्तराव
 कौर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 हैदराबाद  में  भूतपूर्व  राज्य-सेना  के  झावास  स्थान  जिसको  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रतिरक्षा

 को  सौंपा  जाना  रह  रहे  भूतपूर्व  सैनिकों  की  संख्या  ४१२  है  बौर
 Goeo  नहीं  |  प्रान्तर  प्रदेश

 सरकार  १५  १९६४  TH  इसका  खाली  कब्जा  सौंपना  चाहती  है  ।

 भारत  सरकार  ने  कोई  निष्कासन-नोटिस  जारी  नहीं  किये  ।  राज्य  सरकार  ने  उन  लोगों

 जी

 है  होने

 निम्नलिखित  किसी  भी  वैकल्पिक  प्रस्तावों  को  नहीं  निकालने  के  लिये  कार्यवाही  की

 (१)  खाली  करने  पर  ७५०  रुपये  का  तुरन्त  नकद  अनुदान  |

 (२)  १२१  वर्गगज  की  भूमि  झोर  उस  पर  झोंपड़ी  बनाने  के  लिये  ५००  रुपये  का  नकद

 (३)  राज्य  लोक
 कम  विभाग

 द्वारा  जिसको  उन्होंने  १५००  रुपये  प्रति  क्वार्टर की

 लागत  से  इनको  देने  के  लिये  बनाया  है  ;

 (४)  उक्त  (49)  (२)  शौर  (३)  के  अतिरिक्त  स्थानान्तरण  शुल्क  के  रूप  में  ५०

 रुपय े।

 राज्य  सरकार  ने  प्रतिरक्षा  सेवायों  को  कुछ  इमारतें  सौंपने  की  तिथि  बढ़ा  कर  २५

 qeay  कर  दी  है  घौर कुछ  ग्रन्यों के लिये के  लिये  ५  १९६४  कर  दी  है  ।

 शिलांग  में  पाकिस्तान  के
 सहायक  उच्चायुक्त

 का  कार्यालय

 श्री  प्र०  चे

 |
 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :

 ११८६.  श्री  गुलशन

 थ्री  यशपाल सिह  :

 |
 भी

 हेम  बरुआ

 विश्वनाथ  पाण्डेय

 क्या  प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शिलांग  में  पाकिस्तान  के  सहायक  उच्चायुक्त  के  कार्यालय  के  विरुद्ध  लगाये  गये  जासूसी
 के  ग्रा रोप ों  के  सम्बन्ध  में  की  गई  जांच  के  क्या  परिणाम  शौर

 (@)  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किये  गये  हैं  ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  मेनन )  :  शौर  ग्रा रोप ों

 की  जांच  की  जा  रही  है  कौर  उपयुक्त  समय  पर  निर्णय  की  घोषणा  की  जायेगी  |
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 Written  Answers  April  25,  1964

 पाकिस्तानियों  द्वारा  भारतीय  वायु  सीमा  का  उल्लंघन

 ११८७  श्री  दी०  च  ०  दार्मा  :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चाल  वर्ष  में  परब  तक  पाकिस्तानी  विमानों  द्वारा  भारतीय  arg  सीमा  का  कितनी  बार

 उल्लंघन  किया  गया  है  ;

 वायु  सीमा  के  उल्लंघन  की  इन  घटनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 प्रत्येक  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (  श्री  aaa  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है
 ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी

 ०  २७७७/६४]  ।

 आकाशवाणी  के  लिए  नया  &  |  | rts सरि
 N

 श्री  हरि  fay  कामत  :

 र  श्री  सिद्ध  sat  प्रसाद  :

 श्री  विभूति  faa  :

 श्री  प्र०  चे  बरुआ  :

 att  यदा पाल  सिह  :

 |  श्री  वेकटासुब्बया

 शी  हरिश्चन्द्र  माथुर  :

 Fea.  श्री  दी०  do  शर्मा

 श्री  जसवन्त  मेहता :
 श्री  आकार  लाल  बेर्रा  :

 श्री  हुकम  चंद  कवाय

 श्री  द्वारका  दास  मंत्री  :

 श्री  प्रकाइावीर  शास्त्री

 श्री  रामसेवक  यादव  :

 श्री  प्र०  रं०  चक्रवर्ती  :

 |  प्री
 जगदेव  सिह  सिद्धांत  :

 क्या  सुचना  प्रसारण  मन्त्री  सुपर  हाई  पावर  मीडियम  वेव  ट्रांसमिटर  खरीदने  के  बारे  में

 २३  eee a arat के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ७१३  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  प्राप्त  टेंडरों  को
 खोल

 लिया  गया  है  उनकी  जांच
 कर

 ली  गई  है  ;

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  ग्रोवर

 किसका  टेंडर  स्वीकार  किया  गया  है  ?

 मंत्री  (  श्री  सत्य  नारायण  सिह  )  टेंडर  को  खोले  गये

 आर  उनकी  जांच  की  जा  रहीਂ  है  ।

 क्योंकि  टेंडर  प्रभी  भी  विचाराधीन  इस  समय  उनका  ब्यौरा  नहीं  दिया  जा
 सकता ।
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 लिखित  उत्तर %
 १६

 सामाजिक  सुरक्षा  योजना

 श्री  दी०  सं ०  शर्मा  :

 श्री  श्रीनारायण  दास

 ने  ११८९,  श्री  श्रीलंका  लाल  बरवा  :

 थी  हुकम  चन्द  कछवाय  t

 श्री  राम  रख  यादव  :

 क्या  श्रम  ATT  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रम  जीवी  वर्गों  के  लिए  मृत्यू  सहायता  परिवार  फेंशन  तथा  सेवानिवृत्त  पेंशन

 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  त्रि सुत्रीय  सामाजिक  सुरक्षा  योजना  लागू  करने  का  विचार  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 श्रम  शौर  रोजगर  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री
 चे०  रा०

 १  q&a  से  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  श्रन्तगंत  एक  मृत्यु  सहायता  निजी  बनायी  जा

 चूकी  है  लेकिन  परिवार  पेंशन  तथा  सेवा  नित  पेंशन  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  |

 १.  मृत्यु  सहायता  निधि  :

 (१)  इस  निधि  में  से  कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  उन  मुल्क  सदस्यों  के  नामांकित  व्यक्ति /
 उत्तराधिकारी  को  भुगतान  किया  जाता  है  जिनका  वेतन  मूल

 गाई  भत्ता  जिसमें  यदि  कोई  भोजन  रियायत  या  प्रतिदारण  war  मिलता  है  तो

 उसको  शामिल  मृत्यु के  समय  Yoo  रुपये से  अधिक  न  हो  ।

 (२)  ऐसे  मामलों में  जब  कि  मुत  सदस्य  के  नाम  पर  राशि  में  ५००  रुपये  से  कम  at

 भविष्य  निधि  भ्रायुक्त  वहू  रकम  इस  निधि  में  से  उसके  नामांकित  व्यक्ति  /
 उत्तराधिकारी  को  देंगे  ।

 Q  परिवार  पं दान  योजना  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिये  परिवार  पेंशन  योजना  की  तरह  ही  कर्मचारी

 कोयला
 खान

 भविष्य  निधि  के  सदस्यों  की  समय  से  पूर्वे  मृत्यु  हो  जाने  पर  उनकी  विधवा  बच्चों  को
 प्रति  मास  कम  से  कम  २५  रुपये  परिवार  पेंशन  के  रूप  में  देने  का  प्रस्ताव  है  ।

 ३-  सेव  निवृत्ति  लंदन  :

 इसने  सिद्धान्त  प्रभी  तय  किये  जाने  हैं  ।
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 Vaisakha  5,  1886  (Suka} Written  Answers
 फालिक  +-.ैकयां  बन्द  ॥  क  कान  ~  -

 बर्मा  से  भारतीयों  का  निष्क्रमण

 श्री  प्र०  च०  TERT

 डा०  लंकष्मीमल्ल  सिंघवी  :

 |  att
 राम  रख  यादव :

 श्री  मुरली  मनोहर

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय

 |  शो  मुखिया  :

 *2LRO,  थ्री  आकार लाल  :

 थी  रंजय  सिह

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :
 श्री  प्रकाइावीर  शास्त्री  :

 श्री  बड़
 :

 श्री  रामपुरे  :

 श्री  इसका  दास  मंत्री  :

 | xt  कोया

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बर्मा  से  भारत  में  भारतीयों  का  निष्कर्ष  लगातार  हो  रहा  हैं  :.

 यदि  तो  १९६४  के  आरम्भ  से  कितने  भारतीय  ग्रा  गये  हैं  ;  शौर

 सरकार  उनके  प्रत्यावर्तन  तथा  पुनर्वास  के  लिए  क्या  सुविधायें  दे  रही  है  ?

 adtne-ara  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (attra  लक्ष्मी  बर्मा से  ग्रा  रहे  भारतीयों

 की  संख्या  वृद्धि  पर  है  ;

 दस  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  अब  तक  लगभग  ७०००  भारतीय बर्मा  छोड़  चुके  हैं  |

 सीमा-शुल्क  औपचारिकताओं  को  उदार  बना  दिया  गया  है  ।  रंगून  कौर  मद्रास  पत्तनों

 के  बीच  जुलाई  के  मध्य  से  स्टीमर  नौका  सेवा  की  व्यवस्था  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  |  इण्डियन

 एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  भी  रंगून  कौर  कलकत्ता  के  बीच  ग्रसित  बर  उड़ान  के  बारे  में  विचार  कर

 रही है  ।  सरकार  को  पत  है  कि  स्वदेश  लौटे  व्य  शक्तियों  को  पुनर्वास  के  बारे  में  देनी  है  कौर

 बारे  में  सरकार  ने  कुछ  राज्य  सरकारों  को  भी  लिखा  है  ।

 पाकिस्तानी  सेना के  HAs

 (  श्री  पूरी  विष्णु  कामत  :

 *2 LR.  श्री  श्रोॉंकार  लाल  बरवा

 थी  प्रकाश वीर  शास्त्री  :

 बड़े  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  ६  Gear  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  cok  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पता  लगा  लिया  है  कि  पाकिस्तानी  गुरिल्ला  सेना  के  कमेंट कौ  न  हैं  ;
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 २४  Peg
 लिखित

 सत्तर  |

 क्या  ag  केन्द्रीय  मंत्रिमण्डल  के  एक  मंत्री  से  सम्बन्धित  हैं  ;  कौर

 यदि  at,  तो  किस  तरह  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (  श्री  यशवन्तराव  :  जबकि  यह  समझा  जाता है  कि  कुछ

 qatar  पाकिस्तानियों  को  गुरिल्ला  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  जहां  तक  सरकार  को  पता

 बतानी  गुरिल्ला  नामक  कोई  सेना  नहीं  है
 ।

 सेना  से  बाहर  हरनेक  संगठन  हैं  जैसे  मुजाहिद

 मुजाहिदों की  भर्ती  कौर  प्रशिक्षण
 की

 व्यवस्था  स्थानीय  स्टेशन  कमाण्डरों  कौर  स्थानीय

 असैनिक  अधिकारियों द्वारा  स्थानीय  स्तर  पर  की  जाती हूँ
 ।  संसारों  का  एक  निदेशक हैं  ।

 पसार  संगठन  के  निदेशक  को
 हमारे  मन्त्रिमण्डल  के  किसी  मन्त्री  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं है  ।
 प्रदान  ही  नहीं  उठता  ।

 मद्रास  में  काम  दिलाऊ  दफ्तर

 (  श्री  राजाराम :

 QWVS¥,  ह
 श्री  बलेश्वर  मोना  :

 रामचन्द्र  इलाका  :

 क्या  श्रम  सनौर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 २३१  JERR  को  मद्रास  राज्य  में  काम  दिलाऊ  दफ्तरों की  कया  संख्या  थी  ;

 ३१  १९६३  को  इन  काम  fears  दफ्तरों  में  रजिस्टर  में  दर्ज  बेरोज़गार

 स्मातकोत्तरों  अर  स्नातकों  की  कुल  संख्या  ौर

 ऐसे  व्यक्तियों  की
 क्या  संख्या है

 जिनको  एक
 वर्ष  से

 aan  हो  गया
 श्र  रोज़गार  नहीं

 मिला  ?

 शम  रोज़गार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  के  रा०  on ro

 १६  ।

 शौर
 re  ——  णणनणण

 श्रेणी  39-92-82  को  उत  भ्रावेदकों  की

 रजिस्टर  में  दल  संख्या  जिन्हें  एक  वर्ष

 व्यक्तियों  की  से  अधिक  समय  से

 संख्या  रोजगार  नहीं  मिला

 कौर  जो  दूसरी  इंडिका

 में
 शामिल

 हैं

 स्नातक  समेत )  9,845  qv

 अवर  स्नातक  रद  ्  845

 में  ट्रिकुलेट  ३८,५१४  q°,998
 व  क  अ  अ

 aa  २  5  Re  99,232
 ह
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 रामगंगा  परियोजना पर  राडार  लगाता

 २४४५,  श्री  राम  रख  यादव  :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यहं  बताने की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  रामगंगा  परियोजना  पर  राडार  लगाये  जायेंगे  ;

 यदि  तो  इसके  कब  तक  चालू हो  जाने  की  ग्राथ्चा है है  ;  गन्नौर

 (7)  इसके  लगाने  पर  कितना  सम्भावित  व्यय  होगा  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (att  यशवंतराव  नहीं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठते  |

 Indian  Foreign  Service

 2446.  Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  State-wise  break  up  of  persons  in  the  Indian  Foreign  Service  at

 present

 (b)  the  number  of  those  out  of  them  appointed  directly  and  also  the
 number  of  those  appointed  on  the  basis  of  competitive  examinations  ;  and

 (c)  the  percentage  of  Harijans"Tribals  in  the  total  number  thereof  ?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of  External  Affairs  and  Minister
 of  Atomic  Energy  (Shri  Jawaharlal  Nehru):  (a)  The  State-wise  break

 up  of  238  officers  in  the  Indian  Foreign  Service  is  given  below  :

 Andhra  Pradesh
 Assam

 Bengal  21
 Bihar
 Delhi  23
 Gujarat !
 Himachal  Pradesh
 Jammu  &  Kashmir
 Kerala  13

 Io  Madhya  Pradesh  .  Io
 यप  Madras
 12

 26
 Maharashtra  .  31

 13  Mysore  II
 14  Orissa

 T5  Punjab  .  e  42
 16  Rajasthan
 17  Uttar  Pradesh  32

 118 (b)  Number  of  persons  appointed  directly.

 Number  of  person  appointed  on  (16  99515  of  compe-
 titive  examinations:  e  e  e  ty  I20

 (८)  5.46%
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 लिखित  उत्तर ४
 १८८६

 )

 नई  छावनियां

 Qvvy.,  samt
 Mo  Fo  राघवन  :

 ‘Lat  चोट्टे काटू

 क्या  प्रतिरक्षा मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 वर्ष  १९६४-६५  में  कितनी  नई  छावनियां  स्थापित  की  जायेंगी  ;

 उक्त  कार्य  के  लिये  कौनसे  स्थान  चुने गये  हैं  ;  प्रो

 निर्माण-कायम  कब  आरम्भ  होंगा  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंत राव  से  उत्तरी  सीमा  पर  आक्रमण  का

 मुकाबला  करने  के  लिये  सेना  का  विस्तार  किये  जाने  के  फलस्वरूप  नयी  छावनियां स्थापित  करने  के  कई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन हैं  ।  VER V-EY  में  इनमें  से  किसी  नई  छावनी  के  स्थापित  किये

 जाने  की  सम्भावना  नहीं  है  लेकिन  इस  इन  पर  प्रारम्भ  हो  जायेगा  |

 भूटान  atc  सिक्किम  में  सीमान्त  सड़कें

 र  Ca.  श्री  यदा पाल  सिह  :  कया  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भूटान  कौर  सिक्किम  में  सीमान्त  सड़कों  के  निर्माण  के  बारे  में  नवीनतम  स्थिति  कया  है  ;

 क्या  मुख्य  सड़कों  पर  यातायात  शुरू हो  गया  है  ;  कौर

 यदि  नहीं  तो  यह  कब  शुरू  होगा  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (  श्री  यथावत  राव  :  नथी  सड़कों  का  निर्माण  श्र  मौजूदा

 सड़कों  का  सुधार  किया  जा  रहा  9-3-Yeey aH AT तक  की  गयीਂ  प्रगति  निम्न  प्रकार  है  :

 फार्म शन  कर

 १८०  मील

 सिक्किम  q4o  मील

 सुघार  =f  eer  fear  a  Cag  ante
 a

 que
 wa

 सिक्किम  में  मुख्य  सड़क  सिलीगुड़ी  से  गंगटोक  तंक  है  जिस  पर  निर्बाध  रूप  से  यातायात

 चलता
 गंगटोक

 से  सिंधी  तक  की  सड़क  पर  भी  सैनिक  यातायात  चल  रहा  है  ।
 भूटान  एक

 सड़क  के  पहले  ४०  मील  भाग  को  सैनिक  गाड़ियों  के  लिये  खोल  दिया  गया  है  |

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 नेफ़ा  के  वरिष्ट  भ्र धि कारियों  का  सम्मेलन

 श्री  भी  ०  ०  यादव  :

 थो

 geve.  1  श्री  बिशन  चन्द्र  सेठ  :

 | tt  प्र०  चं०  wen

 क्या  प्रधान  मंत्री  १८  १९६३  के  तारांकित cet  संख्या  ११  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में
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 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  नेफा  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  सम्मेलन  में  की  गयी  सिफ़ारिशों  का

 अध्ययन  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उन  पर  कया  निर्णय  किया  गया  है  ;  कौर

 इन  नीतियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 प्रदान  वैदेशिक-काय  मंत्री  तथा  श्रणुदक्ति  मंत्री  (  श्री  जवाहरलाल नेहरू  ):

 नेफा  वरिष्ठ  अघिकारी  सम्मेलन  एक  स्थानीय  सम्मेलन  हैं  जिसका  हर  वर्ष  नेफा  प्रशासन  द्वारा  आयोजन

 किया  जाता  जो  इसकी  सिफारिशों  का  अध्ययन  भी  करता  है  सनौर  उन  पर  कार्य  वाही  भीਂ  करता  है  ।

 थे  स्थानीय  प्र  शासन  सम्बन्धी  मामलों  के  बारे  में  होती  हैं  ।  भारत  सरकार  केवल  उन  मामलों

 पर  विचार  करती  है  जो  इसको  गवन र  द्वारा  भेजे  जाते हैं  ।  इस  सम्मेलन से  विशिष्ट  रूप  से  उत्पन्न  होने

 वाले  किसी  भी  मामले  को  भारत  सरकार  को  निर्देशित  नहीं  किया  गया  कौर  सम्मेलन  की  कार्यवाही

 पर  अभी  नेफा  प्रशासन  विचार  कर  रहा  है  ।

 और  प्रशन  ही  नहीं  उठते  |

 A.LR.  News  Bulletin

 SShri  M.  L  Dwivedi:

 Shrimati  Savitri  Nigam :

 Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  to  state  =

 (a)  The  number  of  All  India  Radio  stations  and  sub-stations  relaying
 news  in  English  and  the  number  out  of  them  relaying  news  in  Hindi  also  ;  and

 (b)  The  A  I.R.  stations  and  sub-stations  where  correspondents  for  various:

 regional  languages  and  Hindi  have  been  appointed  and  their  number  along.
 with  the  number  of  English  correspondents  appointed  there  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  (Shri  Satya  Naryan  Sinha)

 (a)  Number  of  All  India  Radio  Stations  and  sub-stations  relyaing  news
 in  English
 Number  out  of  those  mentioned  above  relaying  news  in  Hindi  also  35

 (b)  22  Correspondents  have  been  appointed,  seven  at  Delhiand  one  each
 Ahmedabad,  Bangalore,  Bhopal,  Bombay,  Bhubaneshwar,  Calcutta,
 Chandigarh,  Hyderabad,  Jaipur,  Kohima,  Lucknow,  Madras,  Patna,
 Srinagar  and  Trivandrum.

 The  Correspondents:  are  appointed  on  the  basis  of  their  journalistic
 experience  and  capabilities  and  not  exclusively  on  the  basis  of  knowledge  of
 a  particular  language.  However,  all  Correspondents  know  English  well.

 Besides  the  above,  12  Reporters  have  been  appointed  exclusively  for
 ry

 regional  news  bulletins  in  Hindi  regional  languages,  one  each  at  Ahmedabad,
 Bhopal,  Bangalore,  Bombay,  Calcutta  Cuttack,  Gauhati,  Hyderabad,  Jaipur,.
 Lucknow,  Patna  and  Trivandrum.
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 २५
 RERY

 a

 Platoon  Commander’s  Detention  in  Pakistan

 2451.  Shri  L.  Barupal  :  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to
 refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  1730  on  the  16th  December,
 1963,  and  state  the  result  of  the  negotiation  which  was  in  progress  with  the
 Government  of  Pakistan  for  the  return  of  Shri  Dhan  Singh,  Platoon  Comm@n-
 der  of  the  Rajasthan  Armed  Constabulary,  to  India  ?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of  External  Affairs  and  Minister
 of  Atomic  Energy  (Shri  Jawaharlal  Nehru):  Shri  Dhan  Singh,  a  Platoon
 Commander  of  the  Rajasthan  Armed  Constabulary,  was  handed  over  to

 Rajasthan  Police  by  the  West  Pakistan  authorities  on  March,  I1,  1964.

 Indian  Dacoit  in  Pakistan

 2452.  Shri  P.L.  Barupal:  Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  the  notorious  dacoit  Jagmal  Singh,  who  is

 charged  with  a  number  of  dacoities.and  murders  has  taken  refuge  in  Pakistan  ;

 (b)  if  so,  the  steps  taken.for  the  repatriation  of  Jagmal  Singh  to  India  ;

 (c)  Whether  it  is  also  a  fact  that  a  woman  named  Mst.  Teejan  was  kid-

 napped  and  taken  over  to  Pakistan  by  dacoit  Teja  Singh  ;  and

 (d)  If  so,  the  steps  taken  for  the  repatriation  of  Mst.  Teejan  to  India  ?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of  External  Affairs  and  Minister
 of  Atomic  Energy  (Shri  Jawaharlal  Nehru)  :  (a)  Dacoit  Jagmal  Singh
 ‘was  captured  by  the  West  Pakistan  Rangers  on  Apri  12,  1963,  inside  Pakistan

 territory.

 (b)  The  Government  of  Pakistan  who  were  requested  for  extradition
 of  Jagmal  Singh  have  stated  that  the  question  of  his  return  will  be  considered
 after  the  processes  of  law  have  been  completed  in  Pakistan.

 (c)  and  (d).  Mst.  Teejan  had  been  kidnapped  by  some  Indian  dacoits  and
 carried  away  to  Pakistan.  She  was  rescued  by  the  West  Pakistan  Rangers.
 The  question  of  her  repatriation  was  taken  up  with  the  Government  of  Pakistan

 through  diplomatic  channels.  She  was  handed  over  by  the  Pakistan  authorities
 to  the  Indian  authorities  on  March,

 II,  1964.

 Naval  Base  at  Vishakhapatnam

 2453.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:  Will  the  Minister  of  Defence
 be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  Government  propose  to  set  up  a  new  naval
 base  at  Vishakhapatnam ;  and

 (b)  if  so,  when  and  at  what  cost  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Chavan)  :  (a)  and  (9),  The

 project  for  the  establishment  of  a  major  Naval  Base  and  Dockyard  at  Vishakha-
 patnam  has  been  accepted  in  principle  by  the  Government  for  implementation
 in  a  suitably  phased  programme.  As  a  first  part  of  the  development  of  the
 Base,  work  is  in  progress  on  the  construction  of  a  Naval  Wharf  and  wo1  kshop
 buildings  for  providing  repair  facilities  at  an  estimated  cost  of  approxi-
 mately  Rs.  166  lakhs.
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 उत्तर  प्रदेश  में  श्रम  कल्याण  अधिकारी

 र  UY,  श्री  वित्तीय  पाण्डेय  :  कया  श्रम  शौर  रोज़गार  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  उनਂ  कपड़ा  मिलों  की  संख्या  कौर  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  द्र्भी  तक  श्रम

 कल्याण  अधिकारी  नियोजित  नहीं  किये हैं  ;  कौर

 इस  मामले  में  सरकार  क्या  कदम  उठायेगी  ?

 श्रम
 शर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  योजना  उपमंत्री  (  थी  चे०  रा०

 :  (@)  जानकारी निम्न  प्रकार  है  :

 (१)  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  कानपुर  ।

 इस  कारखाने के  प्रथम  श्रेणी  कल्याण  अधिकारी कीਂ  9&&3  में  मृत्यु हो  गयी  थी
 ।

 मालिकों  ने  एक  विशेष  पदाधिकारी  की  नियुक्ति  का  अनुमोदन  करने  के  लिये  राज्य  सरकार  से  कहा  है  ।

 राज्य  सरकार  इस  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 (2)  एल्गिन  मिल्स  कम्पनी  मिल  संख्या  २,  कानपुर  ।

 इस
 मिल

 के  खिलाफ  कानूनी  कार्रवाई  की  गयी  है  कौर  मामला  न्यायालय
 में  लम्बित है

 ।

 (३)  मुरादाबाद  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मुरादाबाद  |

 (४)  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  लिमिट  इलाहाबाद  ।

 राज्य  सरकार  ने  इनसे  तत्काल  योग्य  कल्याण  अधिकारी  नियुक्त  करने  को  कहा  ऐसा  न  करने

 पर  उनके  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही  की  जाव थी  |

 रांची  के  समीप  शादी  में  तकनी की  प्रशिक्षण  केन्द्र

 VAY.  श्री  महेश्वर  नायक  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने की  क्यां  करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  जमनी  गणराज्य  ने  रांची  के  समीप  फादी  में  एक  तकनीकी  प्रशिक्षण

 केन्द्र  स्थापित  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  केन्द्र  में  किस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  दिया  जायेगा  ?

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  (  श्री  चे०  रा०

 :
 नहीं

 ।
 प्रशिक्षण  केन्द्र  छोटा  नागपुर  और  श्रीराम  की

 जी०  Fo  एल०  चल  द्वारा

 स्थापित  किया
 गया  है  गौर  इस  पर  सारा  घन  जी०  ई०  एल०  चल  जमनी  द्वारा  लगाया  जा

 रहा है  ।

 (@)  औद्योगिक  पट्टी  के  ग्रामीण  क्षेत्र  के  युवकों  जो  उच्चतर  अध्ययन  नहीं

 कर
 विभिन्न  औद्योगिक  उपक्रमों के  कुशल  कारीगरों की  आवश्यकता  को

 पूरा
 करने

 के  लिये
 तकनीकी  जानकारी  देना  ।

 है  4484



 लिखित  उत्तर ५  १८८६  '

 नेफा में  सड़कें

 Vvug.  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  कया  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  अरब  तक  नेफा  प्रशासन  द्वारा  जीप  चलाने  योग्य  मोटरें

 चलने  योग्य  बनायी  गयी  सड़कों  का  क्या  मील योग  है  ;

 योजना  के  निर्धारित  लक्ष्य  में  से  कितने  प्रतिशत  प्राप्ति  हुई  है  ;
 शौर

 नेफा  में  उक्त  सड़कों  की  तत्काल  आवश्यकता  को
 पूरा  करन

 के
 लिये

 मोटर

 चलने  योग्य  चौर  जीप  चलाने  योग्य  सड़कों  के  निर्माण  का  विशेष  कार्यक्रम  कया  है  ?

 प्रदान  विदूषक-कार्य  मंत्री  तथा  श्रणुदक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 १२७  g/R  सील  |

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  ४१९  मील के  लक्ष्य  का  20'S  प्रतिशत ।

 सीमान्त  सड़क  विकास  जोड  न  नेफा  प्रशासन  से  नेफा  में  सभी  प्रमुख  सड़क  परियोजनाओं

 के  निर्माण का  काम  अपने  हाथ  में  ले  लिया  इसमें  उन  श्रनेंक  सड़कों  का  सुधार-कार्य  भी  शामिल

 जिन्हें  पहले  नेफा  प्रशासन  ने  बनाया  था  |  इस  प्रकार  समय  समय  पर  प्रतिरक्षा  कौर  वैदेशिक-कार्यो

 मंत्रालयो ंके  परामशं  से  बनाये  गये  विशेष  कार्यक्रमों  के  seta  नेफा  में  सामरिक  महत्व  की  सड़कों

 की  तत्काल  भ्रावश्यकता  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  इन  सड़कों  का  व्योरा  बताना  लोक-हिंद
 में  नहीं  है  ।

 सामुदायिक  रेडियो  सेट

 Wo,  श्री  महेश्वरी  नायक :  कया  सुचना  प्रौर भ्रौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ait fr  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सामुदायिक  रूप  से  श्रवण  के  लिये  ग्रामीण  क्षेत्रों को  दिये  गये

 राजसहायता  प्राप्त  रेडियो  सेटों  का  बैटरी  की  madi  लागत  अधिक  होने  के  कारण  इस्तेमाल  नहीं

 हो  रहा  ;  a

 यदि  तो  क्या  सरकार इस  बारे  में  सहायता  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 संसद्-साथ  मंत्री  सत्य  नारायण  fag):  हां  ।  कुछ  राज्यों  में  कुछ  रेडियो

 सेटों  का  बेटरी  क  अभाव  में  इस्तेमाल  नहीं  हो  पाता  |

 सामुदायिक  रेडियो  सेटों  का  संधारण  और  संचालन  का  काम  राज्य  सरकारों  का  है  ।

 सरकार  स  बात  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  कि  उनको  इन  रेडियो  सेटों  को  चालू

 के  लिये  क्या  सहायता  दी  जा  सकती  है  ।

 भूमापन  भवन

 २४४५८.  श्री  जब
 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 CLs  a  ain
 कया यह  सच  है  कि  हाल  में  एक  श्रीवास  सम्बन्धी  एक  अम  रीकी  श्री  रिच

 बी०  gat  ने  भारत  का  दौरा  किया  ;  अर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  भारत  में  aaa  भवन  बनाकर  आवास  समस्या  का

 समाधान  करने  के  बारे  में  उनके  साथ  कोई  बातचीत  की ?
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 प्रतिरक्षा  मंत्री  (alt  aac  राव  हां  ।

 मिस्टर  हुनर  ने  सेना  के  सदर मुकाम  के  अफसरो ंके  साथ  केवल  भू मापन

 भवन  सम्बन्धी  तकनीकी  सदस्यों  पर  विचार  किया  |  उन्होंने  भू मापन  भवन  के  निर्माण  के  लिये  एक

 योजना  दी  है  जो  विचाराधीन  है  ।

 Pakistan  Military  station  in  Jessore  District

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :
 2459.

 Shri  P.  R.  Chakraverti

 Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  fact  that  Pakistan  has  set  up  a  new  military  station  at

 Navarune  in  Jessore  district;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  number  of  military  contingents  has

 been  increased  on  Nadia  border;

 (c)  ifso,  whether  Government  have  taken  necessary  steps  to  check  Pakistan’s

 aggressive  activities  ;  and

 (d)  if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shyi  Y.B.  Chavan):  (a)  to  (d).  Government
 are  aware  of  the  activities  of  Pakistani  forces  along  the  West  Bengal-East
 Pakistan  border.  Necessary  steps  have  already  been  taken  to  ensure  the  safety
 of  our  border.

 It  will  not  be  in  the  public  interest  to  disclose  the  information  Government

 have  of  details  of  the  locations  or  movements  of  Pakistani  forces  in  the  area.

 विविध  भारती

 . .
 २४६०.  श्री  यशपाल  fag

 :  कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्यां  नामक  कार्यक्रम  हर  पखवाड़े  में  विविध  भारती
 कार्य  क्रम

 में  प्रसारित

 किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  लिए  किन  आधारों  पर  चलचित्रों  का  चुनाव

 किया  जाता  है  ;  कौर

 क्या  ऐस  चल चित् नों  के  उत्पादकों  को  कोई  रायल्टी  दी  जाती  है  ?

 व सा  ०८.  चित्रित  की  ।
 संसद-कार्डे  मंत्री  सत्य  नारायण

 जी

 मुख्य  कसौटी  सर्वागीण  किस्म  और  ata है
 |

 संबंधित  चलचित्र  का  ध्वनिचित्र  प्रसारित  करने  के  लिए  प्रत्येक  चलचित्र  निर्माता

 को  १००  रुपये  की  फीस.दी  जाती  है  ।

 उत्तर-पूर्व  सी  मानत  श्रभिकारण  के  सौगातों  क्षेत्र  में  विस्फोट

 २४६१.  श्रीधर  चे  aout:  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमान्त पिछले  दो  वर्षों  में  उत्तर  पब q  Sy  HTT  af  करण  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों में  कितने

 विस्फोट  हुए  ;

 4436
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 लिखित  उत्तर
 ग

 उस  प्रदेश  में  उनसे  धन जन  की  कितनी  हानि

 कितने  मामलों  में  विदेशों  से  चोरी  से  लाये  गये  विस्फोटों  का  प्रयोग  किया  गया  था  श्र

 @  विस्फोटक  सामान्यतया  कहां  तैयार  किये  गये  थे  ?

 प्रधान  हं  वे  द ेशाक्त-किये  मंत्री  तथा  pea  मंत्री  (att  जवाहरलाल  पिछले

 दो  वर्षों  में  उत्तर पु  सीमान्त  प्रभाकरण  की  कार्रवाई  के  तौर  पर  कोई  विस्फोट  नहीं  विशुद्ध रूप

 से  €  विस्फोट  हुए  हैं  ।

 २५-२६  १९६३  की  रात
 को

 तीन  विस्फोट  हुए  थे  ।  उसी  रहें  २

 ‘VERY  को  सेला  क्षेत्र  में  दो  विस्फोट  हुए  जिसक  कुछ  wa  frat  को  चोट  ३  १९६३  को

 न्ट्श्‌  पौंड  का  एक  बम  तवांग  के  पास  फूटा  जिसस  तीन  आदमी  मारे  गये  are  तीन  घायल  हुए  ।

 १९६२  के  afar  में  दापोरिजों  के  पास  सड़क  फोड़ने  कीं  एक  दुर्घटना  में  एक  ग्रामीण  मारा  गया  ।

 Wo  १९६३  को  फूट  हिल्स  में  प्रशिक्षण  के  दौरान  दोषपूर्ण  ग्रेनेड  फूट  जाने  से  एक  ग्रोवर

 सिपाही  घायल  हुमा  ।  बोमडिला  के  पास  प्रशिक्षण  के  दौरान  राकेट  गोला  बारूद  के  एकाएक

 फट  जाने  के  कारण  सेना  के  छः  व्यक्ति घायल  हुए  थे  ।

 उत्तर  पूर्वे  सीमान्त  अभिकरण  में  सैनिक  प्रशासन  स्थापित  हो  जाने  पर  युद्ध  स्थल  पर  छोड़े

 गये  विस्फोटों  का  vat  लगाने  के  लिए  सेना  के  परामर्श से  खोज  करने  वाली  पार्टियों  की  व्यवस्था  की

 थी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बेरोजगार  लोगों  को  सहायता

 रे ६२८  श्री  दी०  न्  शर्मा  :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेरोजगार  कर्मचारियों  को  सहायता  देने  की  योजना  जिसके  लिए  wert

 रखी  गयी  संतोषजनक  रूप  से  चल  रही  है  ;

 यदि  हां  तो  इस  समय  यह  रकम  किस  प्रकार  काम  लायी  जा  रही  है  ;

 ? इस  रकम  से  क्मेचारियों  को  कितनी  सहायता  मिली  है

 शम
 और

 रोजगार  मंत्रालय  में  तथा  योजना  उपमंत्री  (  श्री  चे०  रा०  पट्टा मिरा मन
 से  योजना  के  ब्यौरे  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 आर्मी  श्राडनेन्स  कोर  में  पदवद्धियां

 २४६३.  श्री  हेमा  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 art  झानेन्स  कोर  में  पिछले  १५  से  २०  वर्षों  से  कितने  stare  डिविजन
 शकी  पदोन्नति  नहीं  हुई  है  ;

 कया  उसका  कारण  यह  है
 कि  इस  पदालि  में  पदोन्नति  अवसर  कम  है  ;  शौर

 क्या
 इस  स्थिति  को  ठीक  करने  का  सरकार  का  विचार है  कौर  यदि  तो  किस

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (  थी  यदवन्तराव  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रहीਂ
 ड  और  वह  सभा  पटल

 पर
 रख

 दी  जायगी ।
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 कामों  भ ि« श्राइनन्स

 २४६४,  श्री  हेडा  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  श्रेणियों  में  ont  aster  कोर  की  असैनिक  क्लासिकल  पदालि  में  कितने

 कमेंचारी है

 इस  पिछली  के  वर्ग  १  त्र  २  में  कुल  कितने  असैनिक,गजेटेड,पद  स्वीकृत  किये

 गये  ax

 क्लासिकल  पदालि  कौर  सैनिक  गजेटेड  पदों  के  कामना  रियों  के  बीच  क्या  नुमा
 न  निर्मित

 किया  गा  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यद्यवन्तराव  रेखीय  सरकार  से  नियंत्रित  असैनिक

 क्लर्कों  की  वर्तमान  संख्या  इस  प्रकार  है  ——

 हेड  कलक  श्रेणी  १  e  id  ta

 हेड  क्लर्क  श्रेणी  २  Iss

 अपर  डिविजन  कलक  od

 mae  डिविजन  कलक  भ  इसरी

 fara  कू

 सहायक  कैशियर  २१

 काम्पटिस्ट  gS

 कु
 निभ

 इसके  अलावा  विभिन्न  श्रेणियों के  ५०३  कलक  हैं  जो  स्थानीय  नियंत्रण के  अधीन  हैं  प्रौढ़  फील्ड

 gat  में  काम  करते  हैं  ।

 इस  पंचाली  के  लिए  ३३  वर्ग  २  अ्रसनिक  गजेटेड  पद  स्वीकृत  किये  जा  चुके  इस

 पदालि  में  वग  १  का  कोई  पद  नहीं  है  ।

 पलकों  की  पिछली  शर  matte  गजेटेड  पदों  की  संख्या  के  बीच  कोई  अनुमान  निश्चित

 नहीं  किया  गया  है  ।  wea  की  संख्या  प्रा वश्य कता  केआर  पर  निर्धारित  की  जाती  है  ।

 सवा  निवृत्त  पदाधिकारियों  को  पुूर्नानियुक्ति

 श्री  हुडा  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सेवानिवृत्त  सेना  पदाधिकारियों  की  आर्मी  area  कोर  में

 फिर  नियुक्त  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  नि  तो  फिलहाल  उनकी  कुल  संख्या  कितनी  है  ;  we

 जब  सेवानिवृत्ति  सेना  पदाधिकारियों  को  पुनर्नियुक्त  कियां  जाता  है  तो  असैनिक

 पदाधिकारियों  को
 पदच्युत

 करने  के  लिए  क्या  औचित्य  है  ?

 + oat)
 448%



 उ  १८८६

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  जी  a  वर्तमान  नियमों  के  ATA,

 सेवानिवृत्त मुक्त  अफसरों  को  आ्राडनेन्स  कोर  तथा  अन्य  सेवाओं  में  फिर  नियुक्त  किया

 जा  सकता है  ।

 जिन  सेवा  सेवामुक्त  सेवा  अफसरों  को  RI-R-L ERY TF तक  श्राडैनेन्स

 कोर  में  पुनः  नियुक्त  किया  गया  उनकी  संख्या  २४  है  ।

 सेवा  अफसर  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  कुछ  सैनिक  अफसरों  को  आर्मी  आ्राडनेन्स

 कोर  में  सर्विस  अफसरों  के  पदों  पर  श्राडनेन्स  अफसर  के  तौर  पर  तरक़्की  दी  गयी  ।

 जब  कभी  सेवा  अफ़सर  उपलब्ध  हो  दुबारा  नियुक्ति  &  या  wit  किसी  तरह  सर्विस

 maa
 के

 रिक्त  पदों  पर  पदोन्नत  किये  गये  श्राडनेन्स  अफसरों  को  में  दो  पद  खाली

 कर  देने  होंगे  जब  तक  कि  उन्हें  oe  कहीं  रख  नहीं  लिया  जाता  |

 फील्ड  श्राडनन्स  डीलरों  क  कर्मचारी

 २४६६.  श्री  हेमा  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  as  सच  है  कि

 फील्ड  श्राडंनेन्स  डि पु ग्रो  में  १०  वर्ष  उससे  कम  सेवा  वाले  लोनार  डिविजन  क्लर्कों  को  स्थायी  बनाया

 जाने  वाला  हूँ  जब  कि  अखिल  भारतीय  सूची  के  १५  से  २०  वर्ष  की  सेवा  वाले  कमं  चारी  निश्चित

 अवधि  के  लिए  भ्र स्थायी  बने  रहेंगे  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदावन्वराव  ः  फील्ड  श्राडनेन्स  डीपुर्ओों  में  स्थानीय  नियुक्त
 are  कम  चारी  श्री  तक  स्थायी  बनाये  जाने  के  अधिकारी  नहीं  थे  ।  कभी  हाल  में  सरकार  ने  एक

 विशिष्ट  मामले  के  तौर  पर  कुछ  प्रतिश्त  नियुक्तियों  को  स्थायी  बनाकर  इन  कर्मचारियों  को  स्थायी

 बनाये  जाने  के  अधिकारी  करने  का  निश्चय  किया  हे  ।  स्टैटिक  डिजाइनों  में  नियुक्त  लोरर  डिविजन

 क्लर्कों  के  काफी  पदों  को  स्थायी  बनाया  जा  चुका  हे  /  बनाया  जा  रहा  है  सनौर  प्रतीत  भारतीय  सुची
 में  शामिल  व्यक्तियो  को  इन  पदों  पर  स्थायी  बनाया  जा  रहा  है  ।  स्थायी  घोषित  किये  गये  व्यक्तियों

 की
 सेवा  की  वर्धी  के  सम्बन्ध  में  तुलना  तभी  की  जा  सकती है  जब  कि  फील्ड  ae  स्ट  टिक

 के  स्थायी  पदों  को  स्थायी  बना  दिया  जाये  कौर  उन  पर  व्यक्तियों  को  स्थायी  किया  जाये  ।

 आर्मी  श्राडनन्स  कोर  में  पुष्टीकरण

 Rea  श्री  हंडा  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आर्मी  ग्राड॑नेन्स कोर  में  लगभग  २०  वर्ष  कीं  सेवा  वाले  लोनार

 डिविजन  कों  कभी  तक  स्थायी  नहीं  बनाया  गया

 यदि  तो  ऐसे  क्लर्कों  की  संख्या  कितनी  और

 उन्हें  स्थायी  न  बनाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  areata  से  आर्मी  झाड॑नेन्स  कोर  में

 ३०४  लोशन  डिविजन  कलक  हैं  जिन्होंने  ई०  Zo  ई०  सर्विस  सहित  २०  साल  की  सर्विस  की  है  ।

 चूंकि  ई०  टी०  ई०  सर्विस  की  आराधी  alae  वरिष्ठता  के  लिए  गिनी  जाती  इन  लोगों  को

 स्थायी  बनाने  के  लिए  कभी  नहीं  लिया  गया  हू  ।

 ¥¥GE
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 Written  Answers
 1 भा

 Vaisakha  5,  1886  (Saka)
 ना

 Film  on  Minority  Community  from  East  Pakistan

 2468.  Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Willthe  Prime  Minister  be  pleased
 tto  state  :

 (a)  whether  any  film  has  been  produced  or  is  being  produced  regarding
 ‘the  atrocities  committed  on  the  minorities  in  East  Pakistan  for  exhibiting  in

 foreign  countries  for  the  sake  of  visual  publicity;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of  External  Affairs  andMinister
 of  Atomic  Energy  (Shri  Jawaharlal  Nehru)  :  (a2)  A  documentary  film

 showing  the  exodus  of  the  Christians  and  the  migration  of  the  minorities  from
 East  Pakistan  to  India,  their  reception,  care  and  rehabilitation  has  just  been

 completed  and  is  expected  to  be  exhibited  shortly.  The  House  has  already
 been  informed  earlier  that  we  had  arranged  for  French,  German  and  British
 television  teams  to  be  taken  to  the  Garo  Hills.  Films  taken  by  television  camera-
 men  have  been  widely  shown  in  these  countries  and  also  in  the  United  States.
 These  films  depict  the  plight  of  Christian  refugees  who  had  fled  from  Pakistan

 owing  to  religious  intollerance  and  persecution.

 (b)  Does  not  arise.

 कटक

 भी  रामचन्द्र  इलाका
 २४६६.

 Ut  घुलेदवर  मीना  :

 क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  उड़ीसा  में  कटक  रेडियो  स्टेशन  की  विद्युत्‌  क्षमता  बढ़ाने  की  कोई  योजना  मौर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया है
 ?

 wag  कार्य  मंत्रो  सत्य  नारायण  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 छावनी  अम्बाला

 २४७०.  श्री  त् ०  ato  विद्याशंकर  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  छावनी  अपने  कर्मचारियों  के  साथ  झगड़े  सम्बन्धी  उस  समझौते

 कीं  जो  २६  १९६२  को  हुआ  शर्तें  ars  तक  कार्यान्वितਂ  नहीं  कर  सका
 कौर

 यदिਂ  तो  ag  समझौता  लागू  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गयी है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदवन्तराव  ः  ate  निर्देश  प्रादेशिक

 श्रम  ग्रायक्त थि  कानपुर  के  समक्ष  छावनी  निधि  कर्मचारी  संघ/श्रखिल  भारतीय  छावनी

 बोर्ड कम  चारी  फेडरेशन की  कुछ  मांगो  पर  २९  १९६२  को  हुई  चर्चा के  बारे  में  है  ।
 प्रा  देशिकਂ

 श्रम  AAT  कानपुर  ने  बाद  में  इन  बातों  की  जांच की  ६  १९६३  को  अपना

 निर्णय  किया  ।  छावनी  बोर्ड  की  विधि  atc  शिक्षा  समिति  ने  इन  निश्चयों  को  स्वीकार  करने  की

 सिफारिश  की  थी  ।  इससे  पहले  कि  छावनी  बोड़े  उन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  विषय  पर
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 लिखित  उत्तर
 की  २५

 geeyv

 विचार  बोर्ड  के
 ३

 पुरष  शिक्षकों
 ने  एक

 निश्चय  के  कि
 de

 उन्घन्यायालय
 में  लख

 याचिका प्रस्तुत  की  जिस  पर  न्यायालय  ने  ६  १९६३  को  पंचाट की  कार्यान्वित रोक  देने

 करा  आदेश  दिया  ।

 उच्च  न्यायालय  के  को  देखते  हुए  ,  छावनी  ने  यह  निश्चय  किया  कि  उच्च

 यायालय  का  निर्णय  होने  तक  इस  मामले  में  आगे  कारवाई  स्थगित  रखी  जाये  |

 पंजाब  में  छावनी बो

 २४७१.  श्री झ०  नो  विद्यालंकार
 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :]

 क्या  पंजाब  राज्य  के  सभी  छावनी  ats  केन्द्रीय  सरकारी  क्लू  की

 व्याख्या  के  भ्र नू सार  ५  9854.0  भ्र ौर  १८  १९६२  के  उसके  नीतियों  को  देखिय े)

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  के  श्रादेशों  (Ve4s  क  पंचाट  संख्या  २)  का  पालन  नहीं  कर

 सके  कौर

 यदि  तो  न्यायाधिकरण  के  देशों  को  लागू  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने

 का  बिचार है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  द०  to  (>)  पौर  (a)  निदेश  संभवत
 प्रौद्योगिक  के  दिनांक  4 o-¥-FE RR  %- 8-4 RRR  के  उन  निश्चयों से  है
 जो  ५-५-१९६२  शर  4a-4-FEER  के  भारत  के  गजट  में  प्रकाशित  किये  गये  थे

 40-¥-FRRR  का  निश्चय  उस  तारीख के  सम्बन्ध  में  था  जब  से  कुछ  भत्तों  कौर  बिल  अथवा  पूरक  भत्ते

 का  हिसाब  लगाने  के  तरीके  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  न्यायाधिकरण  का  पंचाट  लाग  किया

 जाना  था  ।  पंजाब  में  संबद्ध  छावनी  बोर्डों  ने  इसे  कार्यान्वित  किया  है  ।

 न्यायाधिकरण  का  दिनांक  ८  ge  ३  का  निश्चय  उन  डाक्टरों  पौर  इ ंजीनियरों

 ग्रेड  के  को  किन्हीं ट  शानो  में  दी  जा  रही एक  बढ़ोतरी के  सम्बन्ध में  जिन्हें
 सरकारी  कमंचारियों  की  तत्सम  श्रे  णियों  को  मिलने  वाले  वेतन  और  भत्ते  पहले  ही  से  मिल

 पंजाब में  संबद्ध  बोर्ड  इस  निश्चय  छावनी  बोड़ें  के  शिक्षकों  से  सम्बन्धित

 बातों  को  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ।

 गर  सरकारो  विमान  कम्पनियों  से  विमान

 VOR.  श्रीमती  रेणु  चिनत्ती  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  सरकार  गैर-सरकारी  विमान  कम्पनियों  के  हवाई  जहाज  खरीद  रही

 वे  हवाई  जहाज  प्रति  हालत  में  हैं  या  नहीं  यह  देखने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठा

 tet  और

 किन
 कम्पनियों  से  ये  हवाई  जहाज  खरीदे  गये  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यदा वंत राव
 ।

 और
 दरभंगा  एवियेशन  के  दो

 हवाई  जहाज  सरकार  ने  ले  लिये  हैं
 ।

 उनकी  हालत
 का

 पता  लगाने  कौर  वे
 खरीद

 के
 लायक

 हैं
 या

 नहीं  यह  मालूम  करने  के
 लिए  भारतीय  वायुसेना के  तकनीकी  mat  ने  हवाई  जहाजों  का  निरीक्षण  किया  है  ।
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 nate  astra  wear

 भी  स०  Alo  बनर्जी  :

 WOR att  हरि  विष्णु  कामत

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झ्ाडनेन्स  अफसरों  की  वर्ग  १  के  पदों  पर  पदोन्नति  पर  कोई  रोक  लगायी  गयी

 यदि  हां  तो  उसके  क्या  कारण  अ्रौर

 यदि  भाग  (=)  का  उत्तर  हो  तो  सेना मैं  श्राडंनेन्स  अफसरों  के  मुकाबले  में  कितने

 aster  अफ़सर  वर्ग  १  पदों  पर  फिलहाल  काम  कर  रहे  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवन्तराव  प्रार्थी  श्राडनेन्स  कोर  में  वर्ग  १  के  कोई

 द  नहीं  होते  जिन  पर  श्रार्डनेन्स  अफसरों  )  की  तरक्की  की  जा  सके  ।  इसलिए  ऐसी

 पर
 कोई  रोक  लगाने  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  |

 शौर  प्रश्न  नहीं  उठत े।

 श्राम  astra  कोर  में  श्राउंनेन्स  प्रफेसरों  को  स्थायी  बनाना

 pat
 ao  मो०  बनर्जी

 RY,
 श्री  हरि  विष्णु  कामत

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आर्मी  भ्राड॑नेन्स  कोर  के  बरसे  निक  अफ़सर  २०  साल  की  नौकरी  के  बाद  श्री  भी

 अ्रस्थायी

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ate

 (7)  उन्हें  स्थायी  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवन्तराव  आर्मी  ग्राडंनेन्स  कोर  में  ३  Tee

 अफ़सर  २०  साल  की  नौकरी  के  बात्  भी  अस्थायी  हैं  ।

 स्थायी  ce  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  उन्हें  स्थायी  नहीं  बनाया  जा  सकी  |

 उन्हें  स्थायी  बनाने  के  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 श्राम  श्राडनन्स  कोर  में  विस्तार  काय  क्रम

 |  स०  Ato  बनर्जी  :

 श्री  हरि  विष्णु  कामत basco |

 श्री  हंडा

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  oat  झ्ार्डनेन्स  कोर  में  झाडनेन्स  अफसरों  को  विस्तार  कार्यक्रम  में

 नियुक्तियों  में  उनका  उचित  हिस्सा  नहीं  दिया  गया

 (@)  संकट-काल  से  ra  तक  विस्तार  कार्यक्रम  में  कितने  नये  पढ  निर्माण  किये  गये
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 लिखित  उत्तर
 ~sereneee

 %  १८८६

 उनमें  से  कितने  पदों  पर  afta  श्राडनेन्स  प्रकार  काम  कर  रहे  हैं  कितने  पदों

 पर  सेना  के  तत्सम  प्रकार  काम  कर  रहे  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रो  यश वस्त राव  जो  नहीं  ।  ग्रामीण  astra  कोर  में

 अधिक  अफसरों  को  स्टैटिक  astra  डी पुत्रों  जिन  में  सैनिक  अफसरों  के  साथ  साथ  शिवसैनिक

 अफसरों  को  नियुक्त  किया  जाता  विस्तार  कार्य क्रम
 में  उनका  उचित  हिस्सा टिया  गया  है  ।  श्राड नेन्सਂ

 डॉ पुत्रों  में  अफसरों  के  पदों  पर  सैनिक  अफ़सर  काम  कर  रहे  हैं  |

 संकट-काल  से  लेकर  aa  तक  fen  श्राउनेन्स  डीपृद्मों  के  विस्तार  कार्यक्रम  में  प्रफेसरों

 के  निम्नलिखित  नये  पदों  का  निर्माण  किया  गया है  :

 (4)  वर्तमान  स्टैटिक  astra  डीपु ग्न ों  का  विस्तार

 असैनिक

 क सैनिक

 (2)  नया  स्टैटिक  श्राडंनेन्स  इन्स्टालेशन्स*

 ग्र सैनिक  अफसर  RR

 सैनिक  अफसर  *  घ०

 नये  इन्स्टॉल  शख़्स  LERUH-E  में  प्र कुछ  १६६६-६७  में  बनाये  जायेंगे  |

 (7)  सैनिक  अफसरों  के  सभी  ८  पदों  कौर  सैनिक  ग्र फसरों  के  ४  पदों  पर  सतेनिक  अफ़सर

 रखे  गये  हैं  क्योंकि  कोर  में  सैनिक  भ्र फसरों  की  कमी  है  ।

 Pensions  to  Displaced  Persons

 to  state.  :
 2476.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  according  to  a  Government  communique  the

 ‘pension  of  the  displaced  persons  of  the  Armed  Forces  is  being  raised;

 (b)  if  so,  the  basis  for  this  increase;  and

 (c)  the  date  from  which  it  would  come  in  force  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Y.  Chavan)  :  (a)  to  (c).  As  stated  in
 ‘a  Press  Note  dated  the  22nd  March  1964,  temporary  increases  in  pensions  at
 enhanced  rates  have  been  sanctioned  to  displaced  pensioners  of  the  Armed
 Forces,  who  are  now  residing  in  India  and  who  are  in  receipt  of  pensions  at  the
 ‘Old  Pension.Code  rates  in  India  on  behalf  of  the  Government  of  Pakistan,
 provided  that  they  had  migrated  to  India  from  Pakistan  on  or  before  the  30th
 June  1955.

 2.  Under  the  existing  arrangements  with  the  Government  of  Pakistan,
 the  Government  of  India  pay  on  behalf  of  that  Government  the  pensions  and
 temporary  increases  thereon  at  the  pre-partition  rates  to  displaced  pensioners,
 who  migtated  to  India  after  31st  December  1947  but  before  the  30th  June  1955.
 The  pensionary  liability  in  respect  of  these  displaced  pensioners  devolves  wholly
 on  the  Government  of  Pakistan.  The  Government  of  India  are,  therefore,
 not  obliged  to  pay  temporary  increases  to  these  displaced  pensioners  at  the
 enhanced  rates  applicable  to  the  Government  of  India  pensioners.  However,
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 a

 the  matter  was  considered  on  compassionate  grounds,  and  it  was  decided  to

 grant  the  enhanced  rates  of  temporary  increase  in  pension  to  this  category  of

 displaced  pensioners  also  as  an  ex-gratia  concession..

 3.  This  decision  of  Government  has  effect  from  the  rst  June  1963.

 उत्तर  प्रदेश  में  श्रघिसूचित  fer  स्वान

 २४७७.  श्री  विश्वनाथ  पिण्ड  :  क्या  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  =:

 १  qeerva से  ३१  १९६४  तक  उत्तर  प्रदेश  के  सरकारी

 प्रतिष्ठानों  में  कुल  कितने  रिक्त  स्थान  अधिसूचित  किये  गये  कौर

 उसी  अवधि  में  विभिन्न  रोजगार  दफ्तरों  के  जरिये  इन  प्रतिष्ठानों  में  कुल  कि  तने  रिक्त

 स्थान भरे  गये  हैं  ?

 श्रम  और  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शौर  योजना  उपमंत्री  च.०  रा०  पह्टाभिरा
 ट्ट

 शौर  (
 "

 क्षेत्र  जनवरी-मैच  १९६४  में
 .  Gee  if  भरे

 सुचित  रिक्त  स्थानों  की  गये  रिक्त
 पदों

 की  संख्या

 सरकारी  1&,&£0  V4,RER

 गेर-सरकारीਂ  €.  ११  कप

 Recruitment  of  Meenas

 2478.  Shri  Rattan  Lal  :  Will  the  Minister  of  Defenee  be  pleased  to

 State

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  last  year  some  prominent  members  of  the  Meena

 community  of  Rajasthan  had  submitted  written  representation  to.  him  to  the:

 effect  that  Meena  youths  should  be  recruited  in  the  Army  and  that  a  sepatate:
 division  thereof  should  be  created  ;.and

 (0)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Y.  B.  Chavan)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  general  policy  of  the  Government  is  to  broad-base  recruitment
 as  much  as  possible.  In  persuance  of  this  policy  class-composition  has  beers
 abolished  in  the  technical  Arms  and  Services.  ६४  has,  however,  not  been
 found  possible  to  abolish  class-composition  in  mariy  of  the  Units  of  the  Infantry
 and  Armoured  Corps,  although  induction  of  new  classes  into  these  Arms  is
 being  made.  After  the  emer  gericy,  increased  representation  has  been  given
 in  certain  new  raisings  to  some  pecified  and  territorial  classes  including  Meenas.
 In  addition,  to  Arms  and  Servic  es  which  are  of  all-
 recruited  in  the  Greriadier  Regiment.

 class  nature  Meenas  as  being

 Army  by  a  new  Sectional  name  would  be
 Calling a  regiment  or  a  division  of  the

 ment.
 inconsistent with  the  policy  pf  Govern-

 SCE
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 लिखित  उत्तर RR  RERY

 बरामद  दात  समितियां

 श्री  यशपाल  सिह

 QvEs  श्री  विश्राम  प्रसाद

 श्री  हरि  विष्णु कामत

 क्या  संसद  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि

 १६  १९६२ से  ३१  १९६४ तक  की  अवधि  में  प्रत्येक  मंत्रालय

 की  coer  समिति  की  कितनी  don  हुई ं;

 प्रत्येक  बैठक  में  कितने  सदस्यो ंने  भाग  लिया

 क्या  विभिन्न  मंत्रालयों  की  पहले  की  स्थायी  समितियों  को  चालू  करने

 कीं  सरकार का  विचार  AK

 (4)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 संसद-कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  fag) :  (@)  श्रावव्यक  जानकारी

 देने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |
 में  रखा  गया ।  देखिये  संख्या

 Rives /Ey]

 जी  नहीं
 ?

 संसद्‌  की  स्थायी  समितियां  बनाने  की  प्रथा  {ERR  में  ere  झर  सभापति  से  परामर्श

 करने  के  बाद  समाप्त  कर  दी  गयी  थी  क्योंकि  सरकार  का  ae  सभापतियों का  यह  as

 मत  था  कि  भूतपूर्व  स्थायी  समितियां  संवैधानिक  परिवर्तनों  के  अनुरूप  नहीं  हैं  ।

 रेगिस्तानी  लड़ाई

 रंद०  तन  fag:  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  अपनी  सेना  को  रेगिस्तानी  लड़ाई  के  तरीकों  में  प्रशिक्षण  देना  चाहती

 है  ;  भ्र ौर

 ऐसे  युद्ध  के  लिये  उपयुक्त  उपकरणों  के  उत्पादन  के  लिये  क्या  कार्यवाही  कीਂ  गई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  :  सभी  हार  यूनिटों  को

 ऐसे  ढंग  से  प्रशिक्ष
 ण
 दिया  जाता  है  जिससे  कि  उनको  दिये  गये  युद्ध  संबंधी  कार्यों  के  लिये  उपयुक्त

 सिद्ध  हों  ।  इस  प्रशिक्षण  में  रेगिस्तानी  युद्ध  का  प्रशिक्षण  भी  शामिल  है

 सेना  को  युद्ध  संबंधी  कार्यों  के  लिये  हथियार  पर्याप्त  मात्रा  में  दिये  जाते  हैं  ।

 विदेहों  में  भारतीय  दूतावास

 २४८१.  श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  कया  प्रधान  मंत्री  ३०  १९६४  के  तारांकित प्रदान

 wee  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चीन  के  प्रधान  मंत्री  ने  जिन  देशों
 का

 दौरा  किया  उन  देशों  द्वारा  आयोजित  किये
 गये

 औपचारिक  समारोहों  पर  उपस्थित  होने  के  सम्बन्ध  में  fader  स्थित
 दूतावासों के  प्रमुखों

 की  कहां  कहां  भ्रवहेलना  की  गई
 है

 ;
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 क्या  ये  चीनी  नेतायों  के  सम्मान  में  किये  गये  तथा  उनके  द्वारा  आयोजित

 किये गए  स्वागत  रात्रि  भोजों  ae  राजभोजों पर  लागू  होती  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रदान  वे  दे  दिक  कार्य  मंत्री तथा  अणु  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल
 :  कोई

 नहीं  ।  चीन  के  प्रधान  मंत्रीਂ  नेਂ  जिन  देशों  का  दौरा  उन  देशों  द्वारा  आयोजित  समारोहों  पर

 उपस्थित  होने  के  लिये  हम  नेਂ  अपने  राज  gal  से  कह  रखा  था  ।

 हम  ने  ये  हिदायत दी  थीं  कि  हमारे  राजदूतों  को  चीनी  नेतायों  द्वारा  झा मो जित  किये

 गये  स्वागत  रात्र  भाजों  कौर  राज भोजों  पर  उपस्थित  नहीं  चाहिये  परन्तु  उन

 समारोहों  पर  उपस्थित  होना  चाहिये  जो  में  जवान  देशों  द्वारा  चीनी  नेतायों  के  लिये  दिये  जाते हैं
 ।

 यह
 उचित

 नहीं  होगा  कि  हमारे  राजदूत  उन  देशों  के  राज्यों  aris  के  प्रमुखों  द्वारा
 दिये  गये  नियन्त्रणों  के  लिये  इन्कार  करें  जिन्हों  ने  उन्हें  मान्यता दीਂ  हुई  है  ।

 लोक  सहायक  सेवा

 in  Set  feat  किलिंग
 २४८२-

 श्री  हेम  राज

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 स्थानीय  नागरिकों  को  सैनिक  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  लोक  सहायक  सेन  प्रशिक्षण

 दलों  में  १९५४  में  कितने  wage  सैनिकों  को  दर्ज  किया  गया  ;

 कितने  दलों  को  भंग  कर  दिया  गया  कौर  समस्त  देशਂ  में  वि  भिन्न  प्रादेशिक  बटालियनों

 के  कितने  कर्मचारी  फालतू  हो  गये  ;

 क्या  लॉक  सहायक  प्रशिक्ष.ण  दलों  की  सेवा  की  ae  जरूरत  नहीं  रह  गई  है

 सेना  मुख्यालय  ने  उन्हें  सेवा  मुक्त  करने  के  लिये  हिदायतें  जारी  की  हैं  ;  पौर

 यदि  तो  क्यों  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवंतराव  १७००,  जिसमें  ३४  श्रषिकारी att

 १३६  जूनियर  कमीशंड  अफ़सर  भी  शामिल  हैं  |

 लोक  सहायक  सेना  की  स्थापना  के  समय  से  श्री  तक  २२  दलों  को  भंग  किया  गया  हैं

 9&aR  में  लोक  सहायक  सेन  दलों  के  भंग  हो  जाने  के  कारण  wee  कर्मचारी  फालतू  हो  गये  थे

 are  उन्हें  प्रादेशिक  सेना  की  विभिन्न  मिलाई  हुई  इन्फैन्ट्री  बटालियनों  में  नियुक्त  कर  दिया  गया  था  ।

 केवल  उन्हीं  प्रशिक्षण  दलों  को  भंग  किया  गया  जिनकी  we  प्रा वश्य कता  नहीं  है  |

 सेना  मुख्यालय  ने  उन  लोक  सहायक  सेवा  चोरियों  को  सेवा  मुक्त  करने  के  लिये  हिदायतें  दी  हैं

 जो  किसी  दल  waar  प्रादेशिक  सेवा  यूनिट  के  भंग  हो  जाने  से  फालतू  हो  गये  हैं
 |

 लोक  सहायक  सेना  के  १९६२  में  भंग  हो  जाने के  कारण  फालतू  कर्मचारियों  में  से

 अधिकांश  को  मिले  हुए  प्रादेशिक  सेवा  यूनिटों  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिये  वहां  नियुक्त  किया

 गया  है  ।  अब  चूंकि  संबंघित  प्रादेशिक  सेवा  यूनिटों  को  भंग
 कर

 दिया  गया  है  aaa  किया  जा  रहा
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 इन  यूनिटों  में  नियुक्त  लोक  सहायक  सेना  कर्मचारियों  की  अन  आवश्यकता  नही ंहै
 ।  इसके  ग्र ति रिक्त

 हाल  ही  में  दो  दलों  को  भंग  किया  गया  है  कौर  उनके  कर्मचारी  भी  फालतू  हो  गये  हैं  ।

 wage  से  नाकों  को  तथा  भ ूतजुर्बे  अधिका  रियों  को  लोक  सहायक  सेवा  में  वर्ष  की  wafer  के  लिये

 के  मामले  में  ३  azar  उनकी  ५४  वर्ष  की  आयु  तक  के  लिये  दर्ज  कर

 लिया  गया  जूनियर  कमीशंड  अ्राफोस्  तथा  अन्य  अणियों  के  प्राधिकारियों  की  सेवा  की  शर्तों

 ait  निबंधनों  में  यह  व्यवस्था  थी  कि  यदि  उनकी  aval  की  आवश्यकता  न  हो  तो  उन्हें  सेवा

 मुक्त  किया  जा  सकता  था  ।  चूंकि  भंग की  गई  लोक  सहायक  सेवा  दलों  के  कम  चोरियों
 की  श्रावर्यकता

 नहीं  है  इस  लिये  उन्हें  प्रादेशिक  सेना  are  लोक  सहायक  सेना  को  सेवा  में  रखा  नहीं  जा  सकता

 था
 ।  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  fraser  के  रन  ger  संगठनों  में  भी  रिक्त  स्थानों की  कमी  के  कारण  उन्हें

 खपाया  नहीं  जा  सकता  था  ।

 मिनिकाय  द्वीप  में  नाविक  स्कूल

 श्री  रास  रख  यादव  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  मिनिकाय  द्वीप  में  एक  नाविक  स्कूल  स्थापित  किया  जाने  वाला  है  ;

 यदि  तो  क्या  क्या  ब्योरा  कौर

 संभावित  व्यय  क्या

 प्रतिरक्षा  मंत्रो  यशवंतराव  :  नहीं  ।

 wre  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 नौशहरा  के  निकट  पाकिस्तान  हारा  गोली  चलाया  जाना

 २४८४.  श्री  To  ठद्  बदगा  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  नौशहरा से  ११  मील  दूर  एक  स्थान  पर  युद्ध  विराम  रेखा  के

 परे  से  पाकिस्तान  द्वारा  नागरिकों  पर  गोलियां  चलाने  के  परिणामस्वरूप  २९  १९६४  को

 एक  भारतीय  व्यक्ति  मारा  गया  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रों  यदावन्तराव  हां  ॥!

 एक  युद्ध  विराम  रेखा  शिकायत  संयुक्तराष्ट्र  के  सेनिक  प्रेक्षकों  कों

 भज
 दी

 गई
 थी  ।

 इसके  अतिरिक्त  आवश्यक  पूर्वी पाय  कर  लिये  गये  हैं  ।

 Training  of  Defence  Services  officers  in  Business

 Management’

 2485.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  officers  of  the  Indian  Deferice  Services  will  be
 given  training  in  business  management  ;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Y.  B.  Chavan  )  (a)  and  (0).  As  an
 experimental  measure,  a  Pilot  course  of  one  month’s  duration LALIT  is  being  run  at
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 present  for  giving  training  in  business  appreciation  and  management  to  retiring/
 retired/released  Defence  Services  officers  in  order  to  improve  their  chances  of

 employment  in  business  and  industry.  The  course  is  being  conducted  by  the
 National  Productivity  Council  under  the  aeigis  of  the  Director  {General  of  Re-

 settlement,  Ministry  of  Defence.  The  subjects  covered  are  the  following

 Industrial  Environment.

 Functions  and  Principles  of  Management.

 Company  Structure.

 Financial  Management.
 Production  Management.

 Personnel  Management..

 Material  Management.

 Office  Management.

 Marketing  Management.
 1o.-  Efficiency  Management.

 In  the  mornings,  lectures  are  being  given  by  specialists  and  evenings  are

 devoted  generally  to  self-study.  In  some  after-noons  visits  to  a  few  plants  or

 talks  by  eminent  guest  speakers  are  arranged.  27  retiring/retired/released
 officers  of  the  Army,  Navy  and  Air  Force  are  attending  the  course.

 अंदमान  कामिक  संघ

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :
 क्या  श्रम  ale  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 अन्दमान  द्वीप  समूह  में  दज  कौन  कौन  सी  कार्मिक  संघ  हैं  तथा  प्रत्येक  में  कौन  कौन

 सदस्य हैं  ;

 (@)  उपरान्त  कामिक  संघों  में  से  प्रत्येक  के  लेखे  परीक्षा  पिछली  बार  कितनी  wafer  के  लिये

 की
 गई  थीਂ  तथा  कामिक  संघ  के  रजिस्ट्रार  को  क्या  विवरण  भेजा  गया  ;:

 (77)  क्या  प्रत्येक  कार्मिक  संघ  के  सभी  सदस्यों  ने  are  तक  का  सदस्यता  शुल्क  दे  दिया है

 दौर  बदि  तो प्रत्येक संघ  में  ऐसे  कितने  सदस्य  हैं  जिन्हों  ने  नहीं  दिया  है  ?

 श्रम  शौर
 रोजगार  मंत्रालय

 में  उपमंत्री  र०  कि०  :  (*)  से  (7).

 अपेक्षित  जानकारी  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 t | में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०--२७७६/६४]

 Haj  Pilgrims

 2487.  {  Shri  Onkar  Lal  Berwa

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :

 Will  the  Prime  Minister  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Haj  Pilgrims  of  Calcutta  are  being  sent  to
 Bombay  by  air;  and

 (b)  if  so,  who  bears  the  expenses  thereof  ?

 The  Prime  Minister  and  Minister  of  External  Affairs  and  Minister

 of  Atomic  Energy  (Shri  Jawaharlal  Nehru)  :  (a)  and  (b).  In  view  of  the
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 fact  that  some  Haj  pilgrims  booked  by  ships  sailing  from  Bombay  in  the  first
 week  of  April  may  not  have  been  able  to  reach  Bombay  in  time  from
 Calcutta  by  train  due  to  disturbed  conditions  there,  it  was  decided  to  airlift
 the  Hajis  by  chartered  flights  at  Government  cost.

 भारत  में  मोनाको  का  दूत

 श्री  हरि  कामत  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच  है
 कि

 मोनाको  ने  भारत  मं
 एक

 महा  वाणिज्य  दूत  नियुक्त  किया  है  और

 यदि  तो  तो  उनका  नाम  र  कृत्य क्या  हैं  ;

 क्या  वह  wer  व्यवसाय  भी  करते  यदि
 तो

 कया  ;

 क्या  सरकार  ने  उनकी  नियुक्ति  परिस्थिति  आधार  पर  स्वीकार  कर  ली  है  ;  कौर

 यदि  हां  तो  मोनाको  में  भारत  के  वाणिज्य  ga  का  क्या  नाम  है  कौर  यदि

 तो  उन
 के  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  वे  द ेशिक  कार्य  मंत्री  तथ  च्च्  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 हीं  ।  एक  भारतीय  राष्ट्र श्री  ग्राम  ३१  PEYY  से  प्र वैतनिक रूप  में  इस

 पद  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।  उसकी  नियुक्ति के  समय  मोनाको  सरकार  ने  कोई  विशेष  उद्देश्य  नहीं  बताये

 परन्तु  ऐसे  पद  सामान्य  वाणिज्य  दूत  अथवा  वाणिज्यिक  कार्य  के  लिये  स्थापित  किये  जाते हैं  ।

 हां
 ।

 वह  रेशम  उद्योग
 का

 काम  करते  हैं
 ।

 ATs  (4)  नहीं  ।  भारत  सरकार ने  मोनाकों  में  कोई  वाणिज्य  प्रतिनिधि  नियुक्त

 नहीं  किया  हैं  क्योंकि  इसके  लिये  oat  आवश्यकता  महसुस  नहीं  की  गई  है  ।

 Post  of  Secretary  in  I.&  Ministry

 2489.  spr.  Ram  Manohar  Lohia  :
 q

 \Shri  Ram  Sewak  Yadav  ह  उ

 Will  the  Ministe  of  Information  and  Broadcasting  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  post  of  Secretary  in  his  Ministry  is  lying
 vacant  for  the  last  four  months;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor ?
 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  (Shri  Satya  Narayan

 Sinha)  :  (a)  An  officer  has  taken  over  as  Special  Secretary  in  the  Ministry  of
 Information  and  Broadcastin  g  with  effect  from  the  21st  April,  1964.

 (b)  Does  not  arise.

 प्रतिरक्षा  उपक्रमों  में  सेवानिवृत  कर्मचारी

 श्री  राम  रख  यादव
 REO,

 श्री  मुरली  मनोहर  :

 क्यो  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्य
 यह  सच  है  कि  प्रतिरक्षा  के  सेवानिवृत्त  कर्मचारियों  की  एक  बड़ी  को

 कारी  क्षेत्र  से  उपक्रमों  में  रोजगार  दिलाया  जायेगा  ;  शर
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 यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या  है  तथा  की  गई  नियुक्तियों  का  कया  व्यौरा  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यशवन्तराव  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  जिसके
 श्रन्तगंत

 सेवा  निवृत्त  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  को  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  काम  दिलाया  जा  सके  ।  प्रतिरक्षा

 मन्त्रालय  के  प्रस्तुत  पुनर्वास  निदेशालय  में  एक  प्रतिरक्षा  सेवा  सम्पर्क  संगठन  है  योजना

 योग  की  पुनः  नियजन  उपसमिति  द्वारा  सेवा  fred  प्रतिरक्षा  अधिकारियों  की  असैनिक  नौकरी

 के  लिये  उपयुक्तता की  जांच  किये  जाने  के  बाद  उनके  नाम  सरकारी  तथा  ग़ैर  सरकारी  क्षेत्रों  में  नौकरी
 के  लिये  भेजता  है  ।  जहां  तक  अधिकारियों  को  छोड़  कर  प्रतिरक्षा  सेवाओं  के  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध

 है  समय  समय  पर कुछ  सरकारी  गैर-सरकारी  उपक्रमों  के  प्रबन्धकों  से  पुनर्वास  निदेशालय  को  ये  मांगें

 प्राप्त  हुई  हैं  कि  उनके  सुरक्षा  विभागों  में  नियोजन  के  लिये  नाम  भेजे  जायें  ।  भूतपूर्व  सैनिकों  को  रोजगार

 दिलाने  के  सम्पूर्ण  प्रश्न  पर  भारतीय  नाविक  तथा  वैमानिक  द्वारा  शीघ्र  ही  विचार  किया

 जायेगा  ।

 (@)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  का  बसाया  जाता

 २४९१.  श्रीमती  ज्योत्सना  चंदा  :  कया  प्रतिरक्षा  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  के  प्रत्येक  राज्य  ने  प्रतिरक्षा  तमंचा  रियों  के  पुनर्वास  के  लिये  प्रबन्ध  किये  हैं  ;

 ञ्रौर

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  में  कितना  क्षेत्र  दिया  गया  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  य्दवन्तराव  :  कौर  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें

 यह  जानकारी  दी  गई  है  कि  किन  किन  राज्यों  ने  प्रतिरक्षा  कर्म  चोरियों  के  पुनर्वास  के  लिये  भूमि  रक्षित

 की  है भूमि  का  क्षेत्रफल  कया  है  तथा  वह  कहां  उपलब्ध  है  ।  में  रखा  लिये  संख्या

 एल०  दी०--२७८०/६४]|  ।

 Provident  Fund  Scheme  in  textile  Industry

 2492.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Will  the
 Minister

 of  Labour
 and  Employment  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  in  textile  industries  in  all  States  the  increased
 rates  of  provident  fund  7.e.  from  6}  per  cent  to  8  per  cent  have  been  brought
 into  operation;  and

 (b)  if  not,  in  how  many  textile  units  this  has  not  so  far  been  implemented
 and  the  reasons  therefor ?

 The  Deputy  Ministey  in  the  Ministery  of  Labour  and  Employment
 and  for  Planning  (Shri  C.  R.  Pattabhi  Raman)  :  (a)  Yes,  except  for  jute
 and  natural  silk  textile  industries.  The  rate  has  been  increased  in  respect  of

 factories  establishments  employing  50  or  more  persons  as  indicated  below  :

 (7)  1st  November,  (made  wholly  or  in
 part

 of  artificial  silk
 and  wool,

 (22)  1st  December,  (made  wholly  or  in  part  of  cotton).

 (b)  The  information  in  respect  of  textile  units,  if  any,  which  are  not  con-

 tributing  at  the  enhanced  rate  is  being  collected,  and  will  be  latd-en  the  Table
 of  the  House.

 SYoo  4500



 फ
 १८८६

 लिखित  उत्तर

 जम्मू  म॑  पाकिस्तानियों  द्वारा  छापा

 २४९३
 fat  alert  बरवा  मं

 Lait  दी०  च०  फार्मा

 क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  के  रामगढ़रक्षेत्र  में  पाकिस्तानी  छापामारों  ने  ४  दौर  ५  भ्रप्रैल  की  रात  को

 फिर  छापा  मारा  प्रौर  २  मवेशी  उठा  कर  ले  गये  ;  कौर

 यदि  तो  घटना  का  व्यौरा  क्या  है
 प्रौढ़

 मामले  में  क्या  कार्यवाही
 की  गई

 है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दा०  रा०  श्ररौर  .  १९६४

 की  रात को
 ¥

 अनधिकृत  व्यक्ति  देवीगढ़  गांव  मे  घूस  जाये  कौर  उन्होंने  एक  घर  से  मवेशी  उठा  कर

 ले  जाने  का
 प्रयत्न  किया

 ।  जब  गांव  वालों  ने  उनको  चुनौती  दी  तो  वे  पाकिस्तान  भाग  गये  शरर  मवेशिय

 को  छोड़  गये  |  घटना  स्थल  सीमा  से  वाघा  मील  इन्दर  की  कौर  है  अर  रामगढ़  से  लगभग  १०  मील

 पश्चिम की  कौर  है  ।

 Unemployed  persons  registered  in  Delhi

 2494.  |  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :

 Shri  Shinkre  :

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Employment  be
 pleased

 to  state  :

 (a)  the  number  of  persons  who  had  their  names  registered  in  the  Employ-
 ment  Exchanges  in  Delhi  as  on  the  31st  December,  1963  and  the  numbery  of

 persons  who  were  provided  with  employment  during  1963;

 (b)  whether  there  were  cases  of  persons  borne  on  the  register  of  the  un-

 employed  for  more  than  two  years  without  any  employment  being  provided’
 to  them;  and

 (c)  ifso,  the  number  of  such  persons  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  and  Employment
 and  for  Planning  (Shri  C.  R.  Pattabhi  Raman)  :  (a)  Number  on

 Live  Register  as  on  31-12-1963  |  e  e
 *

 86,872:
 Number  placed  in  employment  during  1963  e  20,900

 (b)  Yes.’

 (c)  5,371.

 Officers  with  Chief  Adviser:  Factories

 2495.  {  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :
 Shri  Yashpal  Singh  2

 Will  the  Minister  of  Labour  and  Employment  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Class  I  Officers  in  the  Organisation  of  the  Chief  Adviser,
 Factories  and  its  subordinate  offices  who  have  served  this  organisation  for  the
 Jast  15  years;
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 (b)  the  number  of  those  officers  who  left  the  organisation  and  got  employ-
 ment  in  private  or  public  sector  after  obtaining  training  at  Government  expense

 during  the  past  three  years;  and

 (c)  the  total  expenditure  including  leave  salary  that  has  been  incurred

 by  Government  on  the  training  of  these  officers  abroad  during  the  past  three

 2१

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministery  of  Labour &  Employment
 -and  for  Planning  (Shri  C.  R.  Pattabhi  Raman):  (a)  Thirty.

 (b)  Among  the  officers  who  received  sp2cialised  training  abroad,  only
 -one  Officer  has  resigned.  According  to  the  information  available  he  did  not

 -take  up  a  job  in  India  but  went  abroad.

 (c)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the

 श्रम  समस्या त्रों  के  लिये  श्रस्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  को  सहायता

 os a  थी  सुबोध  चा हस दाह  क्या
 श्रम  ate  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  met  विकसित  कौर  विकसित  देशों  की

 सरकारों  तथा  उद्योगों  को  भूमि  सम्बन्धों  सदस्यों  के समाधान  के  लिये  सहायता  की  पेशकश  की  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  उनकी  सहायता  से  लाभ  उठायेगी  ;  कौर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  ग््तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  को  कोई  कार्यक्रम  भे  जा  गया  है  ?

 श्रम  ate  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री  चे०  रा०  :

 (#)  weather  श्रम  संगठन  से  कोई  नई  विशेष  पेशकश  प्राप्त  नहीं  हुई  है  यद्यपि

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  विभिन्न  तकनीकी  सहायता  कार्यक्रमों  के  अन्तरगत  भरत  को  सहायता  दे

 ate  (7)  ret  ही  नहीं  उठते  |

 श्रमिक  प्रतिकर  ERR

 Bey.  थ्रो  ईश्वर  रहो  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  कोयला  खानों  में  न्यूमोनिम्ोसिसਂ  रोग  से  पीड़ित  व्यक्तियों

 को  प्रतिकर  का  भुगतान  करने  के  लिये  श्रमिक  प्रतिकर  RRB  के  म्रन्तगंत  श्रमी  तक

 नियम  नहीं  बनाये  हैं  ;  आर

 यदि  at,  तो  इस  कार्य  को  शीघ्र  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 श्रम  शौर  रोजगार  मंत्रालय  सें  उपमंत्रो  तथा  योजना  उपमंत्री  चे०  रा०

 प्रारूप  नियम  राज्य  सरकार
 ने  १९६३  में

 प्रकाशित
 किये  थे  ।

 उन्होंने  सुचना  दी  है  कि  ERR  में  श्रम  कौर  रोजगार  मन्त्रालय  द्वारा  उनकों  सिफारिश

 किये  गये  कुछ  संशोधनों  पर  भी  विचार  करके  नियमों  को  रूप  दिया  जा  रहा  है  |
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 Fey  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्त

 कोयला  खान  मजदूरों  के  लिय  श्रीवास

 Wes.  थ्री  रटो  :  कया  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यहां  सच  है  कि  कोपरा  खान  कल्याण  संगठन  नई  आवास  योजना  के  श्रन्तगंतਂ

 बाद  जत  १०,०००  कारों  का  निर्वा  करना  चाहता है  ;  अर

 यदि  तो  सरकारी  aire  गर  सरकारी  क्षेत्र  की  कोयला  खानों  की  अलग

 कितने  क्वाटर  दिये  जायेंगे  ?

 श्रम  शर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  र०७  कि०  कोयला  खान

 श्रम  कल्याण  निधि  की  सलाहकार  समिति  ने  अपनी  ४-२-६४  की  बठक  में  नई  प्रवास  य/जना  के

 अ्रन्तगंत  ३०,०००  मकानों  के  निर्माण  करने  की  सिफारिश  की  है  तार  मामला  सरकार  के  विचाराधीन

 है  ।

 मंजूरी  देन ेके  पश्चात्‌  कोयला  खान  श्रम  कल्याण  निधि  के  अवाय  बोड़ें  हारा

 fet  जायेंगे  ।

 कोयला  खान  श्रम  कल्याण  उपकर

 vag.  थो  ईश्वर  रडी  :  क्या  श्रम  ौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताव  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  fate  किया  गया  है  कि  कोयला  खान  श्रम  कल्याण  उपकर

 की  दर  को  Yo  नये पे + वे जड़ा कर से  अड़ा  कर  १  रुपया  प्रति  टन  कर  दिया  जाये  कौर

 यदि  तो  संशोधन  करने  वाला  विधान  सत्र  पुरःस्थापित  किया  जायेगा  ?

 श्रम  श्र  रोजगार  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  रा०  कि०  कौर

 कोयला  खान  अन  ne  पग  निधि  afafica  १९४७  के  म्न्तगंत  उपकर  की  wane  सीमा  को

 बढा  कर  १  रु०  प्रति  पो  क  टन  करने  के  लिये  अधिनियम  को  शारा  ३  में  संशोधन  करने  के  प्रश्न

 पर  अधिनियम  के  कई  wer  संशोधनों  के  साथ  साथ  विचार  किया  जा  रहा  संशोधन  विधेयक

 mating  शीघ्र  पुरःस्थापित  किया  जायेगा  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  L  ON  THE  TABLE

 लोड  थान  खाव  (amaa)  विनियम

 :talliferous  Minzs  (Am2nd  mont)  Regulations

 हैं |  प्रो  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  र०  कठ  सा लव ोय  )  :  मैं  खान

 ZEXR  की  धारा  ५६
 की

 stare  (७)
 थ

 प्रीत त  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 सभा  पटल
 पर  रखता  हूं

 )
 दिनांक  १४  १९६४  की  प्रधियूचना  संख्या  जी  ०  एस०  आर ०  SEQ

 में  प्रकाशित ी  भया
 लोह  धातु खानें  egy  |
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 Business  of  the  House  April  26,  1964

 रह  थ ०

 दिनांक  १४  १९६४  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ४४२  में

 प्रकाशित  कोयला  खानें  PERy |  में  रखा  गया  ।  द  लियें

 संख्या  एल०  टी०--२७७४५/६४]  |

 प्राकलन  समिति

 ESTIMATES  COMMITTEE

 चौवनवां  प्रतिवेदन

 श्री  श्र०  चं०  गुह  मैं  खान  स्कोरर  भारी  इंजी  निर्वाचन  मंत्रालय-नवेली

 लिगनाइट  कारपोरेशन  लिमिटेड--के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  लोक  के  १२वें

 प्रतिवेदन  में  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति

 का  चौवनवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 सभा का  काय

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 dag  कार्य  मंत्री  सत्य  नारायण  :  आपकी  अनुमति  से  मैं  घोषणा  करता  हुं

 २७  १९६४  से  gree  होने  वाले  सप्ताह  में  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जायेगा  :--

 (¢)  संविधान  F&RR,  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित

 रूप  में  विचार  तथा  पास

 )  संविधान  PERL  तथा  पास

 (3)
 (2 fa

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेंस  झा योंग
 १६६४  तथा  पास

 \
 (  ¥)  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  विधेयक  SER  पास

 (x)  दक्षिण  भारत  हिन्दी  प्रचार  सभा  १९६३,  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये

 गये  रूप  में  तथा  पास

 (  ) १  भारत  का  औद्योगिक  विकास  बेक  १९६४  तथा  पास

 (७)  भारतीय  सिक्के  १९६४  तथा  पास

 (5)  नारियल-जटा  उद्योग  १९६२  तथा
 पास

 (&)  भारतीय  रेलवे  १९६४,  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये

 रूप  में  तथा  पास

 श्री  स०  Alo  gal  :  शेख  अब्दुल्ला  को  feet  करने  से  देश  में  एक  विचित्र

 स्थिति  पैदा  हो  गई  शेख  अब्दुल्ला  २४  aia  को  नेताओं  से  बातचीत  करने के  लिये  दिल्‍ली  ar
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 सभा  का  हिमालय
 x

 १८८६  )

 रहे  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  अगले  सप्ताह  की  कार्य  सुची  में  काश्मीर  पर  भी  चर्चा  शामिल
 की  गई  दौर  यदि  तो  कब  ?

 प्रधान  व  द ेदिक  कार्य  मंत्री  तथा  अणु  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  माननीय

 सदस्य  किस  प्रस्ताव  की  बात  ग्र  च् रेदेह  |  शेख  अ्रब्दुल्ल |  के  दिल्ली  पहुंचने  के  ag  किसी  विषय  पर
 चर्चा  करना  लाभदायक  नहीं  होगा

 महोदय
 :

 शान्ति  |

 श्री स०  सो०  बनीं  :  क्या  इस  सम्बन्ध  में  इस  aa  में  चर्चा  की  जायेगी  ?

 mere  महोदय
 :  अभी कुछ  नहीं  कहा

 जा
 सकता

 |

 श्री हुम  बिखरा  कया  हम  यह  समझ  लें  कि  शेख  ग्रब्दुल्ला  की  प्रधान  मंत्री  महोदय

 के  साथ  बातचीत  के  बाद  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  जायेगी  ?

 mea  महोदय
 :
 मैं  नहीं  कह  सकता ।  मैं  केवल  ag  कहं  सकता  हूं  कि  बातचीत  सेਂ  पहले

 चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  ।

 Shri  Bagri  (Hissar)  :  Discussion  regarding  Law  and  order  was  not
 concuded  during  the  last  session  and  an  assurance  was  given  that  it  would  be
 taken  up  in  the  next  session.  Secondly  regarding  the  Backward  Classes  Com-
 mission  Government  have  assured  several  times  that  it  would  be  taken  up  but
 it  has  alwasys  been  evaded.  submit  that  both  these  discussions  may  be  taken

 up  this  time.

 The  Minister  of  Parliamentary  affairs  (Shri  Satya  Narayan  Sinha)  :
 The  items  of  business  for  this  session  were  placed  before  the  Business  Advisory
 Committee.  The  current  session  has  been  extended  upto  the  6th  May,  1964.
 It  was  not  possible  to  take  up  these  things  at  present.

 श्री  चक  :  प्रेस  परिषद्‌  विधेयक  जो  राज्य  सभा  में  पुरःस्थापित

 किया  गया  स्थिति  क्या  ?

 श्री  सत्य  नारायण  सिह  इस  पर  प्रभी  राज्य  सभा  ने  विचार  नहीं  किया  इसलिये  प्रश्न  ही
 पैदा  नहीं  होता  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  मायूर  :  माननीय  मंत्री  महोदय  संस दि कायें  मंत्री  तथा  सुचना  और  प्रसारण

 मंत्री  दोनों  का  भार  संभाले  हुए  है  गर्त  उन्हें  इस  विधेयक  के  बारे  में  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिये  ।

 FAT  राज्य  सभा  द्वारा  इस  सत्र  में  इस  विधेयक  को  पारित  किया  जायेगा  तथा  लोक  सभा  द्वारा  इस  पर

 aa
 में  विचार  किये  जाने  संभावना  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है

 ?

 श्री  सत्य  नारायण सिह  :  चालू  संत  में  राज्य  सभा  द्वारा  इस  विधेयक  पर  विचार  किये  जाने
 की  कोई  संभावना  नहीं  इसलिए  लोक  सभा  द्वारा  विचार  करने  का  प्रश्न ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :

 बजट  सत्र  के  में  बताया  गया  कि  चालू  सत्र  में  ३१  विधेयकों

 पर  विचार  किया  जायेगा  किन्तु  wa  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  इन  सत्य  पर  विचार  नहीं  किया  जा

 सरकार  द्वारा  इस  प्रकार  की  पुनरावृति  क्यों  की  जाती  है  तथा  इस  सम्बन्ध में  सही
 ढंग  से  कार्यक्रम  तैयार  क्यों  नहीं  किया  जाता  है  ?
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 Business  of  the  House  Vaisakha  5,  1886  (Saka)

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  (Katah)  :  May  I  know  why  the  discussion

 regarding  Scheduled  castes  and  Scheduled  tribes  is  being  evaded  for  the  last
 three  years ?

 Mr.  Speaker  :  It  has  already  been  answered  that  it  cannot  be  taken  up

 during  this  session.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  it  be  taken  up  during  the  next  session  ?

 .
 Mr.  Speaker  :  Nothing  can  be  said  at  this  stage.  He  says  that  he  will

 श्री  हाजी  :  श्रम  ate  रोजगार  मंत्रालय में  उपमंत्री  महोदय ने  बोनस  झा योग की की
 रिपोਂ

 सभा  पटल  पर  रखते  हुए  यह  दिया  था
 कि

 सदस्यों  को  इस  पर  चर्चा  करने

 का  भ्र वसर  दिया  जायेगा  ।  किन्तु  are  सप्ताह  के  लिये  कार्य॑  सुची  में  इसका  कोई  उल्लेख  नहीं

 मजदूरों  में  ग्रा योग  के  नींद  के  सम्बन्ध  में  बहुत  wats  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 रिपोर्ट  पर  सभा  में  कब  विचार  किया  जायेगा  ?

 श्रीमती  र्थ प्णु  चक्रवर्ती  )  :  सभा  को आश्वासन दिया  गया  था  कि  महलनवीस  समिति

 की  रिपोर्ट  एक  महीने  के  अन्दर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  कया  है  ?

 शी  जवाहरलाल  भूरू  यह  रिपोर्ट  इसी  सत्र  में  सभा  पटेल  पर  रखी  जायेगी  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मेरे  प्रश्न का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  कया  भविष्य  में  कार्यक्रम  सही

 ढंग  से  तयार  किया  जायेगा  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय :  संभा  का  संघ  ६  मई  तक  इस  अवधि में  हम  श्रमिक से
 अ्रधिक

 विधेयकों  पर  विचार  करने  का  प्रमत्त  करेंगे  ।  इस  सत्र  में
 ait

 प्रतीक  कार्य  नहीं  लिया
 सकता

 |

 थी  हरि  विष्णु कामत  :  मंत्री  महोदय  को  जब  यह  भली  भांति  ज्ञात  था  कि  वित्त  विधेयक

 २१  अप्रैल को  पारित  किया  जायेगा  और  बाद  में  बहुत  कम  समय  रह  जायेगा  तो  विधेयकों की  इतनी

 लम्बी  सुची  देने  का  क्या  उद्देश्य  है
 ?

 श्रेय  मेरे  विचार  से  इसका  उत्तर  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं
 माननीय

 सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  व्यक्त  कर  चुके  भरत  पब  उन्हें  बैठ  जाना  चाहिये
 |

 थी  हरि  विष्णु  कामत  :  कया  यहं  सच  है  कि  अरन्य  मंत्री  महोदय  सद्दू-कार्य  मंत्री  महोदय  को

 सहयोग नहीं  दे  रहे  हैं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 दूसरे  मंत्रियों  के  सहयोग  के  बारे  में  प्रश्न  पूछने  का  कया  औचित्य  है
 ?

 थी  हरि  विष्णु  यही  समस्या  का  मूल  कारण  है  ।

 झष्यक्ष  महोदय
 :

 शान्ति  ।  माननीय  सदस्य  जो  चाहे  निष्कर्ष  निकाल  सकते  हैं
 ।

 थी  हरि  विष्णु  कामत :  यह  वास्तविकता

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Bijnor)  :  The  Minister  of  Parliamentary

 Affairs  may  be  asked  to  state  that  the  discussion  regarding  the  situation  in

 Jammu  and  Kashmir  will  be  definitely  taken  up  during  this  session  after  the

 29th  April,  1963.
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 २५  १६६४
 किय  टीएल  एंग  साटा

 विनियोग  ३)
 विधेयक

 Mr.  Speaker  :  Let  us  watch  the  situation,  and  if  the  House  so  desires
 Government  would  be  prepared  for  it.

 Shri  Praksah  Vir  Shastri  :  A  man  is  speaking  the  language  of  Ayuh
 and  Bhutto  and  still  you  say  that  that  the  situation  is  not  yet  ripe.

 थी  दाजी  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।

 mera  मद्दीदंय  :  मैं  उत्तर दे  चुका हूं  कि  सभा में  घोषित  किया  गया  ही  कायें  लिया  जायेगा  ।

 ६  मई  तक  जो  संभव  हो  सकेगा  लिया  जायेगा  ।

 श्रोतों  ऐ  गुबक्रवर्ती  :  सभा  को  बोनस  walt  की  Fors  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  की

 जानकारी  दी  जानी  चाहिये  ।

 थो  सत्यनारायण  तीन  मैं  सभा  में  स्पष्ट  रूप  से  बता  चुका  हूं  कि  इस  सत्र  में  झर  को  ई  कायें

 नहों  लिया  जा  a  ear  बना  प्रयोग  की  रिपीट  पर  भी  चर्चा  नहीं  की  जा  सकेगी  ।

 थी  हाजी :  इस  रिपोर्ट  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  नींद  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरु  :  सरकार  इस  पर  काफी  विचार  विमश  के  बाद  ही  अपनी  प्रतिक्रिया

 बतायेगी  क्योंकि  ag  जटिल  विषय  है  ।

 शो  नम्बियार  :  चाहे  जो  भी  प्रक्रिया  सभा  को  इसकी  जानकारी  दी

 जानी  चाहिए  |

 थो  जवाहरलाल  नेहरू  :  यहं प्रश्न  उत्तर  के  रूप  में  नहीं  बताई  जा  सकती  है  )

 धन्य  महोदय  :  इस  तरह  सभा  की  कार्यवाही  चरागे  नहीं  चल  सकती
 माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  समावसान  से  पहले  कोई  निर्णय  करेंगी

 शर  क्या  निर्णय  को  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा ।

 श्री  नम्बियार  :  वास्तव  में  हम  यही  जानना  चाहते  हैं  ।

 थो  जवाहरलाल  मैं  इस  सम्बन्ध  में  वित्त  मंत्रालय  को  सुचित  कर  दूंगा  ।  मुझे  उनके

 कार्प  क्रम  के  बारे  में  जानकारी  नहीं है  ।

 शो  हेम  बदलना  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कार्यावलि  के  अनुसार  wee  गणराज्य  स्थित  भारतीय

 के  बारे  में  चर्चा  किस  समय  की  जायेंगी  ।

 mera  महोदय  मैं  आपको  इस  बारे  में  सुचित  कर  दूंगा  ।

 smeneCteoes

 विनियोग  ३)  विधेयक

 APPROPRIATION  (No.  3)  BILL

 वित्त  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 तार कद वरी
 :
 मैं  श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी की

 अ्रोर  से  प्रस्ताव करती  हूं  कि  ३१  १६६२  को  समाप्त  होने  वाले  वित्तीय  वर्ज  में  कुछ  सेवाओं पर
 उस  वर्ष  में  उनके  लिये  स्वीकृत  की  गईं  राशियों  से  प्रिक  व्यय  हुई  राशियों  के  क्षतिपूर्ति  करने  के
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 Indian  Medical  Council  (Amendment)  Bill  April  25,  1964
 =

 तारकेश्वर

 लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  धन  के  विनियोजन  का  प्राधिकार  देने  की  व्यवस्था  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ३१  ard,  १९६२  को  समाप्त  होने  वाले  वित्तीय  वर्ष  में  कुछ  सेवाओं  पर  उस  वर्ष

 में  उनके  लिये  स्वीकृत  की  गई  राशियों  से  अधिक  व्यय  हुई  राशियों  की  पूति  करने

 के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  धन  के  विनियोजन  का  प्राधिकार  देनें  की

 व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुजरा  ।

 The  motion  was  adopted.

 श्रीमती  तारके इव री  सिन्हा  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करती  हूं  ।

 क  tts  OY  नन्नो

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  संशोधन  विधेयक

 OIL  AND  NATURAL  GAS  COMMISSION  (AMENDMENT)  BILL

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  मंत्री  हनुमान  कबिर): मैं मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  तेल  तथा

 प्राकृतिक  गेस  ग्रा योग  श्रधघिनियम  PEYE  में  अ्र्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अ्रनुमति  दी  जाये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  पग  PELE  में  भ्रातृ  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  इश्रा  ।

 The  motion  was  adopted.

 थी  हनुमान  कबीर  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  |

 eee  many  rey  oe

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद  विधेयक

 INDIAN  MEDICAL  COUNCIL  (AMENDMENT)  BILL

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  द०  स०  मैं  डा०  सुशीला  नायर
 की

 कौर
 से

 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  चिकित्सा  परिषद्‌  PEUR  में  tae  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  के  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  : प्रश्न यह  है  :

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद  afafara,  १९४५६  में  agate  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 डा०  न  स०  राजू  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।
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 ५
 परप  Re

 घट  की  चचा  क
 ब

 में

 RE  :  HALF-AN-HOUR  DISCUSS
 T  ON LUN

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री हेम  बर्रा  ATT  क्या  कहना  हैं
 ।

 थी  हेम  awa  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  काहिरा  में  भारतीय  राजदूत  के  बारे

 में  are  घंटे  की  चर्चा के  लिये  कौन सा  समय  निर्धारित  किया  गया है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ५  बजे  लिया  जायेगा  क्योंकि  इसके  लिये  कौर  कोई  उपयुक्त  समय

 नहीं  मिल  सकता है  ।

 es

 अधिवक्ता  संशोधन  विधेयक

 ADVOCATES  (AMENDMENT)  BILL

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  रेणू  चक्रवर्ती  पप्नी  भाषण  जारी  रख  सकती  हैं
 |

 भोम तो
 र  णु  चक्रवर्ती

 :  :  मुहताजों  को  वकील  के  रूप  में  नाम  दर्ज  कराने  का  अधिकार

 देने  का  उपबन्ध  सराहनीय  कदम  है  ।  इस  उपबन्ध  के  सम्बन्ध  में  हरनेक  उदाहरण  विद्यमान  हैं  |

 श्री
 मोतीलाल  नेहरू  विधि  स्नातक  न  होते  हुए  भी  देश  के  सर्वश्रेष्ठ  वकी लों  में  माने  जाते  थे  ।  श्री  eto

 अर०  वे कटारा मा  का स्त्री  ने  एक  साधारण  वकील  होते  हुए  भी  ग्र धि वक्ता  के  रूप  में  काफी  ख्याति

 प्राप्त की  ।

 इसके  अतिरिक्त  मुख्तारी  कीਂ  परीक्षा  अत्यन्त  कठिन  है  ।  इसमें  Sarr  होने  के  लिये  परीक्षार्थी

 को  ६०  प्रतिशत  श्रंक  प्राप्त  पड़ते हैं  ।

 अधिवक्ता  9€&R4  के  पारित  किये  जाने  के  बाद  भी  विधि जीवी  परिषद  अभी  तक

 प्रवक्ता  के  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  नहीं  कर  पाई  है  ।  अतः  यह  विधेयक  उन  लोगों  पर  भी  लागू

 होना  चाहिये  जिन्होंने  हाल  एल०  बी०  की  परीक्षा  पास  कर  ली  है  द्र  जिन  को  डेढ़  वर्ष  की

 अवधि  के  प्रशिक्षण  के  लिए  विधि जीवी  परिषद  ने  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं  की  है  ।

 जिन  लोगों ने  वर्ष  १९६३  में  परीक्षा पास  कर  ली  है  अथवा  जो  लोग  परीक्षा दे  रहे  हैं  या  इस

 समय  अध्ययन  कर  रहे  हैं  उन्हें  इस  विधेयक  से  हानि  नहीं  पहुंचनी  चाहिये
 |

 ऐसे  मामलों
 में

 छूट
 दी

 जानी  चाहिए  क्योंकि  ऐसे  अधिकांश  लोग  मध्य  वर्ग  के  होते  हैं  जिन  का  जीवन  संघर्षों  से  भरा  रहता
 है  शौर  जो  यह  चाहते  हैं  उनके  बच्चे  शीघ्र  कमाने  लायक  हो  जायें  जिससे  उनका  भार  कुछ  हल्का

 हो  जाये  ।  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  के  अभाव  तथा  अन्य  कई  कारणों  से  डेढ़  वर्ष  की  प्रशिक्षण  की  अवधि

 को  घटाया  जाना  चाहिये  |

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्तावित  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  का  समर्थन  करती  हुं  ।

 न्यायवादी  ज़ो  aresatir  विधि जीती
 श्री  नि०  चं०  चटर्जी  :  )  :  मही  न  दीकि  Tela?  परिषद  के  भ्रध्यक्ष

 तथा  एडिशनल  सालिसिटर
 जो  दिल्‍ली  राज्य-वधजीवी  परिषद्‌ के  अध्यक्ष  ने  मुझ  से

 WYyos  4509



 Advocates  (Amendment)  Bill,  1964  Vaisakha  5,  1886  (Saka)
 नाला

 fro  a.

 अवरोधते  किया  है  कि  मैं  सभा  को  सुचित  करूं  कि  इस  विधेयक  को  पारित  करना  अत्यन्त  प्रावश्यक

 हो  गया  है  क्योंकि  विधिजीवी  व्यवसाय  के  मार्ग  में  विधि  स्नातकों  के  लिए  अवसरों  पैदा  हो

 गया  है  ।  लोगों  को  अधिवक्ता  के  रूप  में  नाम  दल  कराने  के  लिए  दिल्‍ली  तथा  देश  के  प्राय  भाग

 में  बंगलौर  जाना  पड़  रहा  है  ।  यह  अवरोध  विधिजीवी  परिषद  का  गठन  न  हो  प्रशिक्षण  की

 उचित  व्यवस्था  न  होने  तथा  न्य  कारण  से  पदा  हुजरा  है  ga  विधेयक  के  पारित  हो  जाने  से  लोगों
 को  बहुत  सीਂ  इयां  gt  हो  सकेंगी  |

 यह  सराहनीय  बात  है  कि  विधेयक  के  खंड  १३  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  तीन  वर्ष  के

 अनुभवी  लीडर  ate  वकील  अधिवक्ता  के  रूप  में  अपना  नाम  दर्ज  करा  सकते  हैं  ।  इन

 लोगों  को  अधिवक्ता  के  रूप  में  नाम  दर्ज  कराने  से  वंचित  रखना  अनुचित  था  ।  इतिहास  बताता हैं
 कद कि  ऐसे  बहुत  से  उदाहरण  हैं  जिनमें  बिना  स्नातक  की  डिग्री  प्राप्त  किये  हु  yg  र्  भी  लोगों  ने  प्रख्यात

 अधिवक्ता  के  रूप  में  काफी  नाम  कमाया  है  ।  चन्द्र महादेव घोष  विधि  स्नातक  न  होते  हुए
 भी

 कलकता
 उच्च  न्यायालय  के  महा न्यायाधिपति  बने  ।

 प्रशिक्षण  झर  विधिजीवी  परिषद्‌  की  परीक्षा  पास  करने  से  छुट  की  तारीख़  बढ़ा  कर  ३१

 १६६४  करना  एक  सराहनीय  बात  है  ।  किन्तु  यह  तारीख  atc  श्रागे  की  अवधि  तक  बढ़ाई

 जानी  चाहिये  अन्यथा  यह  मद्रास  तौर  आगरा  जैसे  विश्वविद्यालयों  के

 परीक्षार्थियों  के  प्रति  ग्र न्याय  होंगा  क्योंकि  उनके  परी  क्षा  परिणाम  बाद  में  निकलेंगे  |  नियम  निर्माता त्रों

 को  इस  ait  ध्यान  देना  चहिये  ताकि  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  के  विद्यार्थियों  के  साथ  कोई  भेदभाव

 ara  है  श्री  विधिजीवी  परिषदें  उचित  नियम  बनाने  पर  व्यापक  दृष्टिकोण  अपना  कर

 विचार  करेंगी  जिनमें  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  निश्चित  होगा  तथा  प्रशिक्षण  शौर  qtierrat  के  लिये

 उचित  व्यवस्था  होंगी  |

 Shri  D.  D.  Mantri  (Bir)  :  I  beg  to  move  my  amendments  Nos..  and

 2

 There  are  people  in  the  line  in  Part  B.  States  without  being  law  graduates.
 It  is  necessary  to  add  certain  words  which  will  bring  these  persons  at  par  च्

 others  in  the  profession.  Those  appearig  at  the  examination  till  31st  March

 1964  have  been  exempted.  This  fixation  of  date  seems  unjustified  since

 universities  will  continue to  hold  examinations  even  after  that  date.  It  should
 rather  be  extended.  The  authority  to  frame  rules  has  been  vested  in  the  State
 Bar  councils  but  the  barristers  have  not  been  included  therein.  This  anomaly
 should  be  done  away  with.

 श्री  गो०  ato  :  aferater  विश्वविद्यालयों  में  परीक्षा यें  ३१  मैच  के  बाद

 होती  हैं  ।  इसलिए  अधिवक्ता  के  रूप  में  न।म  दर्ज  कराने  की
 छूट  देने  की  तारीख  बड़ाई  जानी  चहिये  |

 मेरा  qT  है  कि  एक  संशोधन  द्वारा  यह  तारीख  बढ़ा  कर  १५  Gey  की  जानी

 चाहिये  अन्यथा  देश  के  ar  परीक्षार्थी  इस  विधेयक  से  होने  वाले  लाभ  से  वंचित  हो  जायेंगे  |

 श्री  Mo  to  मोरे  :  बम्बई  ate  महाराष्ट्र  विश्वविद्यालय  में  मान  या  श्रप्रल
 में  परीक्षा यें

 होती
 हैं  घौर  जून  या  जुलाई  में  परिणाम  निकलते  हैं  ।  वहां  के  ara  इस  विमुक्ति  से  वंचित  रहेंगे  भले
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 re  १९६४  भ्र धि वक्ता  १९६४

 ही  बाद  में  are  तिथि  विहित  करने  के  अधिकार  दिये  गये  हैं  किन्तु  तब  तक  वे  लोग  असमंजस  में

 रहेंगे  |

 TS  ७  पर  यह  उपबन्ध  है  कि  जहां  विधि  जीवी  परिषद्‌  कार्य  न  कर  सके  तो  भारत  की  विधि

 जीवी  परिषद्‌ पदेन सदस्य पदेन  सदस्य  को  आवश्यक  निदेदा  देगी  |  वास्तव  में  ऐसे  मामले में  वहां  विधिजीवी

 परिषद्‌  का  पुनर्गठन  करना  चाहिये  |

 श्री  विबुधेन्द्  कुछ  सदस्यों ने  कहा  है  कि  १६६३  के
 बाद  परीक्षा

 देने  वाले
 छात्रों  के  लिए  बाद  की  तिथि  निश्चित  करनी  चाहिये  ।  प्रवक्ता  अधिनियम  पास  करते  समय  सभा  ने

 निश्चित  किया  था  कि  विधि  स्नातकों  को  कुद  प्रशिक्षण  देना  आवश्यक  है  कौर  ऐसा  कोई  निश्चित

 सुझाव  नहीं  दिया  गया  कि  बाद  की  कौन  सी  तिथि  निहित  की  जाय  ।  इसके  अलावा  जिन

 विद्यालयों  में  जु  rie  are  अ्रगस्त  में  परीक्षा यें  होती  हैं  वे  कहेंगे  कि  श्र  तिथि  बढ़ाई  जाय  at  इस

 प्रकार  भ्र घि नियम  का  उद्देश्य  ही  निष्फल  हो  जायगा  |

 यह  निश्चित  तिथि  के  आधार  पर  नहीं  रखीਂ  गई  बल्कि  इस  प्राकार  पर  रखी  गई

 हैं  कि  तब  तक  विधिजीवी  परिषदें  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  नियम  बना  लें  ।  यदि  मई  जून  जुलाई  तक

 छात्र  परीक्षा  पास  कर  लें  पौर  नियम  तब  तक  न  बनਂ  पायें  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  श्री  चटर्जी  अपने

 प्रभाव  से  तिथि  को  बढ़ता  लेंगे  ।  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  ने  YERIN-RR  में  पास  हुए  छात्रों  की  बात

 उठाई  थी  |  उनका  तो  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  क्योंकि  उन्हें  प्रशिक्षण  की  श्रावस्यकता  नहीं  है  ।

 नियम  क्या  बनाये  जायेंगे  इंस  बारे  में  at  से  क्या  बताया  जा  सकता  है  ?

 संशोधन  संख्या  २  अनावश्यक  है  क्योंकि  संशोधक  विधेयक  में  यह  भ्रावव्यक  नहीं  रखा  गया

 कि  वह  व्यक्ति  विधि  की  परीक्षा  पास  किये  हुए  हों  ।

 बेरिस्टर  भारत  के  कानून  के  श्रध्येयता  में  कोई  भेदभाव  नहीं  रखा  गया  ।  मूल  afer

 नियम  में  ऐसा  भेदभाव  था  किन्तु  we  बेरिस्टर  को  भी  प्रशिक्षण  प्राप्त  करना  होगा

 श्र  द्वारका दास  मंत्री  :  मैं  अपने  संशोधन  वापिस  लेता हुं  ।

 aga  सभा  को  अनमतति चके  वापिस  लिए  गये  |

 The
 amendments

 were  by  leave  withdrawn.

 शायद  महोदय  यह  है  :

 खण्ड  १३  विधेयक  का  aa  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 The  motion  was  adopted.

 खंड  १३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  13  stand  part  of  the  Bill.

 खण्ड  १४
 से

 २५
 खण्ड  र  अघिनियम  सूत्र

 झर
 विधेयक  का  पूरा

 नाम  विधेयक  में  जोड़

 दिये गये  ।

 Clauses  14  to  25  clause  1,  Enacting  Formula  and  Title  were  added
 to  the  B  ll.
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 Goa,  Daman  and  Diu  judicial  Commissioner’s  April  25,  1964
 Court  (Declaration  as  High  Court)  Bill

 विबुधेद्र  मिश्र  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक
 को  पारित  किया  जाय  2.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाय  गौ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  इश्रा  ।

 The  motion  was  adopted.
 pee

 गोझा  दमन  कौर  दीव  न्यायिक  ary  का  न्यायालय (
 उच्च  न्यायालय

 घोषित  विधेयक

 GOA  DAMAN  AND  DIU  JUDICIAL  COMMISSIONER’S
 COURT  (DECLARATION  AS  HIGH  COURT)  BILL

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लक्ष्मी  मैं  प्रस्ताव  करती हूं
 :

 दमन  शौर  दीव  के  न्यायिक  अयुक्त  के  न्यायालय  को  संविधान  के  कुछ

 प्रयोजनों  के  लिये  उच्च  न्यायालय  घोषित  करने  वाले  विधेयक
 पर

 विचार  किया

 जाए  ै

 गोगना  दमन  दीव  १९६२  की  धारा  ७  के  श्रत्तगंत  उपबन्ध  किया  गया

 था  कि  केन्द्रीय  सरकार  अ्रधिसुचना  द्वारा  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  शर  गोगा  दमन

 दीव  पर  लागू  करेगी  ।  किन्तु  १८  दिसम्बर  १९६३  को  दीव  दमन के  संघ  राज्य  क्षेत्र के  लिए

 न्यायिक  आयुक्त  का  न्यायालय  स्थापित  किया  गया  था  |

 संसद  संविधान  के  अ्रनुच्छेंद  २४१(१)  के  अधीन  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  किसी  न्यायालय  को

 उच्च  न्यायालय  घोषित  कर  सकती है  ।  इस  विधेयक  द्वारा  यही  प्रयोजन  सिद्ध  किया  जा  रहा  है  ।

 aa  गोधरा  दीव  दमन  १९६६२  की  धारा  ७  अनावश्यक  हो  गई  हैं  ।

 उसका  निरसन  किया  जा  रहा  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ह्प्ना

 दमन  कौर  दीव  के  न्यायिक  आयुक्त  के  न्यायालय  को  संविधान  के  कतिपय

 प्रयोजनों  के  लिए  उच्च  न्यायालय  घोषित  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाए  ग

 श्री  दाजी  :  श्रीमान्‌  इस  विधान  दमन  कौर  दीव  के  नागरिकों  को  निम्न  श्रेणी

 के  नागरिक  बनाया  जा  रहा  है  ।  हम  प्रशासन  कौर  वकालतਂ  के  अनुभव  से  जानते  हैं  कि  न्यायिक

 न्यायालयों  का  काम  कैसे  चलता  हैਂ  ।  वास्तव  में  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  sad  अधिकारों  से

 वंचित  किया  जा  रही  हैं  ।

 गोरा  दमन  दीव  आर  पांडिचेरी  का  are  नहीं  तो  कल  भारत  के  क्षेत्रों  में  विलय  हो  जायेगा  ।

 गोधा  के  लोगों  ने  हाल  के  चुनावों  में  यह  फैसला  दिया  है  कि  उस  का  विलय  महाराष्ट्र  में
 ory

 होना  चाहिये  |  कोई  we  Fron इ  (16 1G  के  प्रवाह
 ः न गे  नहीं  बदल  सकते  | ि  re है  ey  इकाना ०

 इस  बात  के  tea  न्यायोचित
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 ४  १८८६  )
 दमन  कौर  दीव  न्यायिक  आयुक्त  का  न्यायालय

 न्यायालय  घोषित
 विधेयक

 ठहराया  जा  सकता  हैं  कि  उस  क्षेत्र  को  बम्बई  के  उच्च  न्यायालय  के  अधीन
 न

 लाया  जाय
 ।

 प्रश्न  उत्पन्न  होता  है  कि  बम्बई  के  उच्च  न्यायालय  का  क्षेत्राधिकार  बढ़ाने  कौर  न्यायिक  आयुक्त  के

 भ्र धि कार  बढ़ाने  के  गुणावगुणों  में  कया  अन्तर  है
 ।

 न्यायिक  श्रावित  का  एक  ही  लाभ  हो  सकता  है  ह स  न्यायाधीश  में  रहेगा  प्रौढ़  लोगों

 को  बम्बई  नहीं  कराना  पड़ेगा  ।  किन्तु  इसके  मुकाबले  में  पो  के  लोगों  को  बम्बई  के  ख्यातिप्राप्त  उच्च

 न्यायालय  से  सर्वोत्तम  न्याय  प्राप्त  हो  सकता  है  ।  वास्तव  में  गोशा  के  साधारण  अधिकारियों  के  कहने

 पर  ऐसा  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  वें  चाहते  हैं  कि  न्यायिक  भ्रायुक्त  उन  के  अधीन  रहे  ।

 न्यायिक  amar  बनने  के  लिए  कोई  भी  वकील  तैयार  नहीं  होगा  जबकि  कोई  भी  वकील

 उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  बनने  का  इच्छुक  होगा  ।  इससे  प्रतीत  होता  है  कि  न्यायिक  arg

 के  पद
 पर

 कोई  निम्न  प्रतिभा  का  व्यक्ति  नियुक्त  हया  जायगा  ।

 उच्च  न्यायालय  में  विशेष्  मामलों  के  लिए  अधिक  संख्या  में  न्यायाधीश  बैठकर  विचार  करते

 गोशा  के  लोगों  को  इस  लाभ  से  भी  वंचित  किया  जा  रहा  है  ।  फिर  न्यायिक  aa  के

 न्यायालय  से  उन्हें  सीधे  उच्चतम  न्यायालय  में  श्रपील
 करनी  होगी  जहां  इतना  अधिक  खर्चे

 होता

 है  कि  केवल  धनाढ्य  लोग  ही  पहुंच  सकते हैं  ।

 न्यायिक  mat  के  न्यायालय  के  पक्ष  में  एक  ही  बात  है  कि  यह  ata  में  स्थित  होगा  ।

 किन्तु  मध्य  प्रदेश  जैसे  कई  राज्यों  में  हजारों  मील  का  फासला  है  जहां  उच्च  न्यायालय ने  कुछ
 जिलों  में  अपनी  शाखाएं  स्थापित  कर  दी  हैं  ।  इसी  प्रकार  बम्बई  उच्च  न्यायालय  ने  बम्बई  प्लोर

 नागपुर  में  शाखाएं  खोल  रखी  हैं  ।  उससे  निवेदन  किया  जा  सकता  था  कि  वे  गोधरा  में  भी  एक

 शाखा  खोल  देते  जो  कुछ  दिनों  के  लिए  वहां  काम  करती  ।

 गोंडा  के  लोगों  ने  वर्षो  अपनी  स्वतंत्रता  केलिए  संघर्ष  किया  है  aire  राज  उन्हें  स्वतंत्रता  मिली  है
 तो  इस  प्रकार  उनसे  न्याय  किया  जा  रहा  है  ?  यही  कारण  है  कि  गोवा  के  लोगों  ने  समी  पथ  राज्य

 क्षेत्र  में  विलय  का  फैसला  किया  है  ।  हमें  लोगों  की  राय  का  पालन  करना  चाहिये  |

 मैं  ने  डढ़  वर्ष  पूर्व  भी  यहं  सुझाव  दिया  था  कि  क्योंकि  बहुत  से  विधेयक  प्रवर  समिति  को

 नहीं  भेजे  जाते  दत्त  एक  समिति  नियुक्त  करनी  चाहिये  जो  विधान  के  निर्माण  में  qd  विचार  करके

 सुनिश्चित  विधान  प्रस्तुत  किया  करे  ।  यहां  तो  हम  केवल  शब्दों  का  श्रमदान-प्रदान  करते  हैं  विचारों
 का  नहीं  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  नि०  च०  geal  :  यह  बहुत  विचित्र  बात  है  कि  संस्  ने  दीव

 )  १९६२  की  धारा  ७  के  म्रत्तर्गत  जो  निर्णय  दिया  था  कि  बम्बई  के  उच्च
 न्यायालय  का  अधिकार  क्षेत्र  गोशा  में  लागु  किया  उसे  श्री  बदला  कयों  जा  रहा  है  |

 वास्तविक  स्थिति  तो  यह  है  कि  गोगी  के  लोगों  ने  उसका  महाराष्ट्र  में  विलय  का  निर्णय  दिया  है
 शर  एसे  विलय  के  लिए  न्यायिक  निर्णय  अपेक्षित  होता है  ।

 जिस  प्रकार  ग्रत्दमान  में  मूख्य  न्यायाधिपति  चक्रवर्ती  को  नियुक्त  किया  गया  था  उसी  तरह
 a, गोधरा  में  भी  उच्च  न्यायालय  के  किसी  न्यायाधीश  को  भेजा  जा  सकता  1  इस  पर  अधिक  खर्च
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 Goa,  Daman  and  Diu  Judicial  Commissioner’s  Vaisakha  5,  1886  (Saka)
 Court  (Declaration  as  High  Court)  Bill

 eee

 [at  नि०  चे  चटर्जी |

 नहीं  प्राता  ।  जबर  पंजाब  उच्च  न्यायालय  की  शाखाएं  दिल्‍ली  सब  राज्य-क्षेत्र  में  काम  कर  संपति

 zr तो  गोगा  में  बम्बई  उच्च  न्यायालय  की  रवी  शाया  स्थापित  करने  पर  aa  ष थीं  की  जा  सकती  |

 संसद  कपूर  fart  को  बदल  कर  श्राप  व्  न्यायिक  आयुक्त  क्यों  नियुक्त  करना  चाहते  हैं  ।

 जित  लोग  ते  तूझे  प्रो  ए  श्याम  प्रसाद  मे  sat  को  frat  रिमांड  के  गिरफ्तार  किया  था  ait  जिसके

 विरुद्ध  उच्चतम  न्या  लय  ने  लिखा  था  उसे  faze  का  न्यायिक  war  नियुक्त  किया  गया  था  |

 इन  आयुक्तों  की  नियुक्ति  में  इस  प्रकार  की  भयानक  बातें  हुआ  करती  हैं  ।

 tar  में  केवलਂ  भ  लाब  को  जत  संख्या  है  उसे  महाराष्ट्र  उच्च  न्यायालय  के  श्राइन  सुगमता  से

 लाया  जा  सकता  है  ।  किर  कयों  कंप  BRD  को  अदालत  को  प्रयत्न  लिया  जा  रहा है
 ।

 संवात  tet  चाहिये  कौर  इन  पुरानी  बस्तियों  में  साम्राज्यवाद  कौर  सामंतवाद  की  स्थिति  नहीं

 रहने  देनी  aT  ।

 थी  तिहा सन  fag  :  मुझे  इस  विधेयक  से  आश्चर्य  gor  कि  ae  वैदेशिक  कार्य

 मंत्री  दारा  पेश  फिया  जा  रहा  है  ज  हि  ये  are  विदेशी  राष्ट्र  हों  ।  इ  अदे गां  को  गुल  नजात  के

 अधीन  क्यों  नदीं  रखा  गया  ?  क्या  क  फार्म  मंत्रालय  को  इनका  प्रशासन  चलाने  को  क्षत  प्राप्त

 नदीं है  ?

 संविधान  के  श्राइन  भारत  के  राज्यों  थ्री  र  कं  राज्य  क्षेत्रों  में  विभाजित  किया  गया  है  मौर

 सच  राज्य  क्षत्रों  में  उच्च  न्यायालय  स्थापित  नहीं  हो  सकता  |

 महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 [  Mr.  DepuTy  SPEAKER  in  the  Chair]

 गोगा  दमन  दीव  सब  राज्य-क्षेत्रों  की  सुची  में  हैं  कौर  उनके  लिए  संविधान  की  धारा  ३२०  को

 यहं  उपबन्ध है  कि  सद  द्वारा  पारित  विधि  द्वारा  निकटस्थ  उच्च  न्यायालय  का  क्षेत्राधिकार  ८6

 पर  लागू  किया  जायेगा  ।  न्यायिक  भ्रापूक्त  को  उ  नच  न्यायालय  के अधि  शार  देते  हुए  ड्राप  संविधान

 के  उ  जन्मों  का  उज्जैन  कर  रहे  हैं  ।  पांडिचेरी  जै  से  प्रदेशों  श्र  ग्रुप

 क्षेत्र  नहीं  रहने  देता  चाहिये  ।  यदि  काश्मीर  को  इस  प्रकार  श्रलग  न  रखा  जाता  तो  जे  शेख

 झ्रब्दुल्ला  की  समस्या  पैदा  न  हुई  होती  |  मत  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  को  वापस  ले  लिया

 जाये  |

 थी  et  (HTT)  :  मैं  पुर्व  वक्ताओं  का  श्राभारी  हूं  कि  उन्होने  इस  विधेयक  का  विरोध

 आश्चर्य की  बात  है  कि  गोझा किया  हैं  ।  छोटे  छोटे  न्यायिक  एकक  स्थापित  कना  हानिकर  है  ।

 दमन  दीव  के  चुनाव  परिणाम  पता  लगते  ही  १८  १९६३  को  इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 फर  दिया  गय  था  atc  वां  के  हम  रीवां  प्रतिनिधियों  से  कोई  परामर्श  नदीं  किया  गया  शर

 इस  पर  विचार  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते  समय  भी  हम  से  नहीं  gor  गया  कि  गोझा  के  लोगों

 की  राय  क्या है  ।  थ्

 हम  ने  शासक  दल  को  भ् न्
 हा
 uv

 Lope
 UAT  Ima]  ह  ।  पा  लिए  सरक  र  हमारे  प्रति  बदले  की

 भावना  से  काम  कर  रही  है  ।
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 रश  geRy  दमन  ग्र ौर देव  न्यायिक  आयुक्त  का न्यायालय  (

 a
 न्यायालय  घोषित  विधेयक

 सिद्धान्त  art  तके  दातों  आधार  पर  मैं  विधेयक  का  विरोध  करता हूं  ।  गोशा  के  लोगों  की

 भाषा  मराठी  ग्रोवर  दमन  प्रा  दीव  की  गुजराती  प्यार  १  १९६३  सें  वहां  भारतीय  दण्ड

 श्र  दण्ड  प्रक्रिया  संधि  ा  दम  /  शौर  होव  में  गुज  राती  में  प्रो
 र  गोन  में  राठी  तथा  अंग्रेजी

 में  गू  दिया  गया  है  ।  मेरी  archer  यह  है  फि  न्यायिक  आयुक्त  के  न्यायालय  में  कोई  भी  गुजराती
 जानने  वाला iT] हीं  होगा  शौर  दमन  कौर  दीव  के  मामलों  को  नहीं  निबटाया  जा  सकेगा  ।

 सरकार  यह  दे  सकती  हैं  कि  यह  न्यायालय  गोशा  में  स्थित  होगा  किन्तु  यह  अस्थायी

 काम  इस  न्यायालय  द्वारा  वहां  fate  हितों  की  स्थापना  की  जायेगी  |  सरकार  ने  पुराने  शासकों
 से  यह  चाल  सीखी  है  क्योंकि  १९६२  के  अधिनियम  १  में  यह  प्रबन्ध  होते  हुए  कि  मही  राष्ट्र
 उनचन न्यायालय  कग  क्षेत्रों  गोशा  में  बढ़ाया  जायगा  उसमें  wa  प  शिवरतन  करने

 का  कोई  sifser

 प्रतीत  नहीं  होता  ।

 मैं  स्वयं  व  कील
 हुं  ।  वहीं  earn  arpa  की  नियुक्ति  से  मुझे  तो  लाभ  ही  होगा  किन्तु  गोधा

 के  लोगों  का  fsa  इए  में  है  कि  उसका  मह  राष्ट्र  में  विलय  फिया  जाये  ।

 हम  यहां  राष्ट्रीय  एकता  तरार  भावात्मक  एकता  के  बारे  में  बहुत  कुछ  सुनते  हैं  किन्तु  यहाँ  जो

 विधान  लाये  जा  रहे  हैं  उन  से  विखंडन  फिया  जा  रहा है  ।  अन्त  में  मैं  यह  निवेदन  करना  चा
 ड  फि  इत  fa  राज्य-झीलें  को  मंत्रालय  के  अधीत  ला  फर  राष्टीय  एकता  का  निर्माण  करना

 चाहिय े।

 थो  हरि  विष्णु  कामत  )  :
 मेरा  निवेदन  हैं कि  यह  विधेयक  संविधान  के  विरुद्ध  है

 क्यो  अवच्छेद  १,  24%  प्रॉयर  २३०  में  जट्टा  भारत  के  क्षेत्र  के  राज्यों  और  संघ  राज्य-क्षे त्रों  में  विभा

 जि  फिया गया  है  ह  छद  २३०  में  स्पष्ट  उल्लेख  है  कि  संसद  उच्च  न्यायालय के  क्षेत्राधिकार

 को  ह  पच  राज्य-शेर  पर  लगू  बर  सकती है  ।  किन्तु  इस  fears  द्वारा  न्यायिक  wast  के

 न्यायलय  को  उच्च  न्यायालय  घोषित  किया  जा  रहा  है  जिसके  लिए  संविधान  में  कोई  उपबंध नहीं

 मत  इस  विधेयक  पर  अग  कार्यवाही  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शभ्रध्यक्ष  पद  की  से  सदा  यहँ  निर्णय  दिया  गया  है  कि  उसे  यह
 निश्चय  नहीं  होता  कि  कोई  विधेयक  शक्ति  बाह्य  है  या  नहीं  ।  यदि  सभा  उसे  शक्ति  बाहा
 समझती  है  तो  उसे  भ्र स्वीकृत  कर  सकती है  ।

 जो  डा०  Mo  मोर
 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।  मूल  अधिनियम  की  धारा

 ७  aT  निरसन  केवल  इसलिए  किया  जा  रहा  है  कि  गोरा  शर  महाराष्ट्र  के  महाराष्ट्रियों  को

 रखने  का  प्रयत्न  क्रिया  जा  रहा  है  ।  सभी  जगह  देश  की  एकता  की  बातें  की  जाती हैं  किन्तु
 जो  लग  देश  साथ  एकता  पैदा  करना  चाहते  हैं  उन्हें  उससे  वंचित  रखा  जाता है  ।

 इस
 विधान  के  द्वारा  वहां  किसी  श्रतुभवद्दीन  अधिकारी  को  न्यायिक  आयुक्त  नियुक्त  किया

 जा
 ह

 प्रौढ़  ait  तक  जिन्हें  अत्युत्तम न्याय  प्राप्त  होता  रहा  है  उन्हें  घटिया न्याय  प्रदान  किया

 जा  रहा  हैं  ।  महाराष्ट्रियों  के  साथ  यदि  इस  प्रकार  के  प्रयोग  किये  गे  तो  वे  इन्हें  सहन  नहीं  कर

 सकेंगे  ।

 दम्भ  उच्च  न्यायालय  नागपुर  की  तर  गोझा  दीव  झ्र  दमन  के  लिए  शाखा  स्थापित  करने

 के  लिए  तयार  था  ।  मत  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  सरकार  क्यों  वहां  के  लोगों  को  इस  से  वं  चित

 SALA  4515



 April  25,  1964 Goa,  Daman  and  Diu  Judicial  Commissioner’s

 ी
 Court  (Declaration  as  High  Court)  Bill

 जरी  ato  ato

 करना  चाहती  सरकार  प्रगतिशील  लों कर तंत्र  की  समर्थक  होते  हुए  प्रतिक्रियावादी  कदम  उठा

 रही  है  |

 थी  श्रल्वारेस  \ Tf  जिम
 :  ag  विधेयक  गोगा  के  लोगो  की  श्राकांक्षाद्मों  के  विरुद्ध  है  कौर

 को  अलग  बगल  का  रूप  देने  के  लिए  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।

 जब  दादर  कौर  नागर  हवेली  को  स्वतंत्र  किया  गया  था  तो  वहीं  न्यायिक  प्रशासन  के  लिए

 वहां  के  दो  प्रतिनिधियों  को  नियुक्त  किया  गया  था  ताकि  मराठी  कौर  पु तंगा ली  भाषाओं  से  श्रभिश्

 लोग  अधिक  शीघ्रता  से  baal  कर  सकेंगे  ।  उसी  सिद्धांत  को  wa  अपनाना  चाहिये  ।

 बम्बई  का  उच्च  न्यायालय भोग्या  में  श्रपनी  शाखा  स्थापित  करने  के  लिए  तैयार  है  ।  गोगना  के

 लोगों  के  महा  राष्ट्र  के  साथ  विलय  केਂ  प्रयत्नों  का  निश्चित  परिणाम  निकला  है  किन्तु  सरका र  की

 वाही  विद्वेषपूर्ण  है  ।  प्रारम्भ में  भाषा  आयोग  ने  छात्रो ंसे  जोਂ  जानकारी  एकत्र  की  at  उसके

 अनुसार  भी  Yv,oo0  छात्रों  ने  मराठी  में  शिक्षा  की  मांग  की  थी  कौर  चुनाव  में  भी  वहां  के  लोगों  ने

 महाराष्ट्र  में  विलय  का
 निर्देश  किया था  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  गोधा  को  महाराष्ट्र  के  उच्च

 न्यायालय के  अधीन  लाना  ही  उचित  था  ।

 वैदेशिक-कायम  मंत्रालय  ने  एक  कौर  स्वेच्छाचारी  कदम  यह  उठाया  था  कि  गोशा  की  मेट्रिक  की

 परीक्षा  पहले  पूना  के  एस  एस  सी  बोर्ड  द्वारा  की  जाती  थी  जिसेਂ  सरकार  ने  केन्द्रीय  शिक्षा  as

 के  अधीन  कर  दिया  था  ।  गोधरा  में  इसका  घोर  विरोध  होने  पर  पुनः  एस  बोड़ें  को

 क्षेत्राधिकार  प्रदान  किया  गया  ।  यह  इस  बात  का  उदाहरण  है  कि  मंत्रालय  गोवा  के  लोगों  की

 इच्छाय्ों  अरार बन  भावनाओं  को  अवहेलना  कर  रही  हैं  |

 अब  यह  विधान  स्वधा  अन्यायपूर्ण  हैं  क्योंकि  संविधान  के  अ्नुच्छद चय  २३  qa  अधीन  किसी  राज्य

 के  उच्च  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  को  संघ  राज्य-क्षेत्र  में  लागू  करने  का  उपबंध्र  विद्यमान  है  ।

 विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 डा०  झा  श्री  नज  :  जब  गोझा  के  लोगों  ने  यह  इच्छा  प्रकट  की  हैं

 कि  उसका  विलय  महाराष्ट्र  में  होना  चाहिये  at  देगा  की  एकता  के  प्रदान
 को  दृष्टिगत

 रखते  हुए  ऐसा  कर  देना  चाहिये  क्योंकि  अन्यथा  सरकार
 के  लिए  अधिकाधिक

 कठिनाईयों

 पैदा  हों  जायेंगी  |

 सरकार  कों  किसी  भी  क्षेत्र  में  उच्च  न्यायालय  स्थापित  करने  का  श्रमिक

 है  ।  न्यायिक  आयुक्त  पहले  ही  कई  स्थानों  पर॑  नियुक्त  है  जैसे  बरार  में  चार  जगह
 कौर

 मध्य  प्रदेश  में  १८  यद्यपि  इस  संस्था  की  प्रतिष्ठा  क्या  है  किन्तु  श्री  इसमें  जैसे  न्यायिक

 आयुक्तों  की  प्रशंसा  सर  लारेंस  जोन्किन्स  ने  की  थी  ।
 यह  सब

 उस  व्यक्ति  पर

 निर्भर  करता  है  जिसे  न्यायिक  आयुक्त  नियुक्त  किया  जाता  है  ।  किन्तु  यदि  उच्च  न्यायालय

 का  क्षेत्राधिकार  बढ़ाने  से  कम  पर  शीघ्र  न्याय  सकता  है
 तो

 उसमें  परिवर्तन  उचित

 नहीं

 श्री  सोनावने  :  मैं  इस  विधेयक  को  इस  कारण  विरोध  करता  हं  कि  इस  बात  की

 कोई  स्पष्ट  कारण  नहीं  बतलाया  गया  कि  इस  विधेयक  की  आवश्यकता  क्यों  हुई  जब  कि

 १९६२  को
 भीनी

 विद्यमान  था  |
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 ५  १८८६  दमन  श्र  दीव  न्यायिक  आयुक्त  का  न्यायालय

 न्यायालय  घोषित  करना )  विधेयक ———  तेभागा

 पिछले  दो  वर्षों  में  ऐसी  कौन  सी  बात  हुई  जिसके  कारण  विधेयक  लाना

 पड़ा  |  बम्बई  के  उच्च  न्यायालय  ने  ऐसा  कोई  दुर्व्यवहार  नहीं  किया  न  ही  गोरा  के  लोगों

 ने  कोई  शिकायत भेजी  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  इस  विधेयक  को  लाना  रहस्यपूर्ण है

 सरकार  द्वारा  मामलों  के  aaron  जटिल  बना  देना  भी  समझ  में  नहीं  ७» एसा

 उससे  निवेदन  है  कि  वे  विधेयक  को  वापस  ले  लें  ।

 गोधरा  को  विदेशी  काय  मंत्रालय  के  अधीन  नहीं  रहने  देना  चाहिये  और  संविधान

 में  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिए  gear  उच्च  न्यायालय  बनाने  का  उपबन्ध  भी  नहीं  है  ।

 विधेयक  को  वापस  ले  लेना  ही  उचित  होगा  |

 श्री  स०  मो०  बनर्जी :  अब  सभी  सदस्यों  ने  विधेयक  का  विरोध  किया  जिसे

 दृष्टिगत  रखते  हुए  विधेयक  को  वापस  ले  लेना  चाहिये  ।  भले  ही  संविधान  के  अ्रनुच्छेद

 2¥9(49)  में  उपबंध  है  कि  संसद  किसी  भी  न्यायालय  को  उच्च  न्यायालय  घोषित  कर

 सकती  है  किन्तु  इसकी  आवश्यकता  क्या  है  ।  जो  लोग  पृथकता  की  भावना  से  मुक्त  है

 उन  में  यह  भावना  क्यों  पैदा  की  जा  रही  है  ।  ऐसी  ही  गलती  नागालैंड  wit  नेफा  के
 बारे  में  की  गई  थी  ।  मंत्री  महोदय से  निवेदन  है  कि  वे  विधेयक  को  वापस  ले  लें  ।

 श्रीमती  लक्ष्मी  मनन :  इस  विधेयक  पर  बोलते  हुए  वक्ताओं  ने  बहुत  सी  असंगत

 बातें  कहीं  है  जेसे  ये  प्रदेश  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  के  अधीन  हैं  जिस  से  प्रतीत  होता

 है  कि  वे  विदेशी  प्रदेश  हैं  ate  सरकार  अनेक  प्रकार  की  समस्याएं  पैदा  कर  रही  है  ।

 वास्तव  में  विरोधीਂ  दल  के  लोग  समस्याएं  wit  जटिलताएं  पैदा  कर देत ेहैं  |  मैं  यहां  उठाई

 गई  बातों  को  लेतीਂ  हूं  ।  यह  पूछा  गया  था  कि  मूल  अधिनियम  की  धारा  ७  को

 निरसित  करने  का  क्या  कारण  है  ।  वास्तव  में  वह  भ्र धि नियम  तदर्थ  विधान  था  शौर

 विधि  सचिव  ने  गोधरा  के  वकीलों  तथा  न्यायपालिका  की  इच्छाओं  का  पता  लगाया

 भ्र ौर  उनका  मत  है  कि  जब  तक  वहां  पुतंगाली  विधि  लागू  है  बम्बई  उच्च  न्यायालय

 मामलों  का  निबटारा  नहीं  केर  सकेगा
 ।  यह  आवश्यक  समझा  गया  कि  कुछ  वर्ष

 के  लिए  पंजिम  स्थित  ट्रिब्यूनल  डीरेले  को  उच्च  न्यायालय  के  रूप  में  काम  करे  ।  बम्बई
 उच्च  न्यायालय  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  क्योंकि  इस  बीच  वहां  कोई  भ्रमित

 की  at  नहीं  गई  |

 श्री  मोरे  ने  कहा  कि  गोगना  के  महाराष्ट्र  से  अलग  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 है
 ।  जो  प्रदेश ४५०  वर्ष  पक  विदेशी  शासन  के  अधीन  रहने  पर  महाराष्ट्र  से  लग  नहीं

 eur  वह  अलग  कसे  हो  जायगा  ?

 घटिया  न्याय  कौर  बढ़िया  न्याय  का  at  करना  गलती  है  क्योंकि  न्याय  सत्य  की

 ही  तरह  ग्न न्या है  ।  संसद्‌  को  किसी  भी  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  उच्च  न्यायालय  स्थापित

 करने  शर  feat  न्यायालय  को  उच्च  न्यायालय  घोषित  करने  का  शभ्रधिकार  है  ।

 मैं  विधेयक  को  वापस  नहीं  लेती  ।
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 Coa,  Daman  4nd  Diu  judicial  Commissioner’s  Vaisakha  5,  1886  (Saka)
 Court  (Declaration  High  Court)  Bill

 a’

 उपाध्यक्ष  महोदय :  रन  यह  है  :

 कि  दमन  ae  दीव  के  न्यायिक  आयुक्त  के  न्यायालय  को  संविधान  के

 कुछ  प्रयोजनों  के  लिए  उच्च  न्यायालय  घोषित  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाए  ग

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gar

 पक्ष में  ७३  ;  विपक्ष म  २४

 The  Lok  Sabha  divided

 Ayes  73  :  Noes  :  25

 प्रस्ताव  स्वीकृत  :

 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  we  खण्डवार  विचार  होगा  |  प्रशन  यह  है  :

 खण्ड २  से  ४  विधेयक  का  aa  बने ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  २  से  ४  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clauses  two  to  four  were  added  to  the  Bill

 खण्ड  -इस  अधिनियम के  लागू  होने  से  पहले  या  बाद  पास  किये  गये  या  तैयार

 racy  न्यायालय  को  कपिल  की  जा किये  डिग्री  आदि  पर  wy

 संशोधन  किया  गया

 Amendment  made:

 पृष्ठ

 ५  से  १३  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा  जाय :

 Appeals  to  “5.  Subject  to  any  rules  made  under  article  145  or  any
 Supreme  other  law  as  to  the  time  within  which  appeals  to  the  Supreme
 Court  from  Court  are  to  be  entered,  an  appeal  shall  lie  to.  that  Court

 Judgement,  from  a  judgement,  decree  or  final  order  of  the  Judicial
 decreee,  etc.  Commissioner’s  Court,  under  the  provisions  of  article  132
 passed  or  made  or  article  133,  or  from  a  judgement,  final  order  or  sentence

 by  judicial
 Commissioner’s

 of  such  court  under  the  provisions  of  article  134:

 Court.  Provided  that  an  appeal  may  be  preferred  within  ninety
 days  from  the  date  of  passing  of  this  Act  from  a  Judgement.
 decree,  final  order  or  sentence  passed  or  made  by  the  Judicial
 Commissioner’s  Court  before  that
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 २५  eee  दमन  कौर  दिल  न्यायिक  आयुक्त  का  न्यायालय

 न्यायालय  घोषित  विधेयक
 वध

 न्यायिक  अपितु  अनुच्छेद  १४५  या  विधि  के  अधीन  उच्चतम  न्यायालय  कों

 कें  न्यायालय  अपील  भेजने  की  अवधि  के  बारे  में  बनाये  गये  नियमों  के  न्यायिक  युक्त
 से  दिये  गये  प्रिया  के  feat  या  अन्तिम  area  पर  atte  म्रनुच्छेद  १३२  या
 किये  गये  म्रनुच्छेद  १३३  के  अधीन  या  ऐसे  न्यायालय  के  अन्तिम  आदेश या  दण्ड

 आज्ञप्ति  अदि पर पर  पर  अपील  अनुच्छेद  १३४  के  अधीन  उच्चतम  न्यायालय  को  भेजी  जायगी  ।]
 उच्चतम

 लय  को  कपिल

 लक्ष्मी

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है
 :

 (fm
 कि  खण्ड  ४,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  लग  बने

 खण्ड  ५,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  5  as  amended  was  added  to  the  Bill,

 ६  से
 ८

 विधेयक  सें  जोड़  fad  गये

 Clauses  6  to  8  were  added  to  the  Bill.

 खण्ड  १  नाम  कौर

 Clause  1  (Short  title  and  commencement)

 संशोधन  किया  गया

 Amendm  t  made.

 पृष्ठ  4, T fat ¥ ४  1963"  के  स्थान  पर  1964"  [१६६४]  रखा  जाए  ।

 [staat  लक्ष्मी
 उपाध्यक्ष  प्रश्न  यह

 कि  खण्ड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  १.  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  1  as  amended  was  added  to  the  Bill.

 अधिनियमन सत्र थ्

 संशोधन  किया  गया

 Amendment  m  auc nda:

 पृष्ठ  १  पंक्ति  १
 8.0

 के  स्थान  पर  Fifteen  रखा

 जाए  |
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 Constitution  (Seventeenth  Amendment)  Bill  April  25,  1964

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  है  :

 कि  अधिनियम  संशोधित  रूप  विधेयक  का  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 अधिनियम  qa  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 The  Enacting  formula  as  amended  was  added  to  the  Bill.

 विधेयक  का  नाम  विधेयक म  जोड़  दिया  गया

 The  title  was  added  to  the  Bill

 श्रीमती  लक्ष्मी  मनन  मैं  प्रस्ताव करती  हूं

 विधेयक  के  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  परन  यह

 विधेयक  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  ।

 संविधान  संशोधन
 विधेयक

 CONSTITUTION  (SEVENTEENTH  AMENDMENT)  BILL

 विधि
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  विवाहेतर  मिश्र )  :

 श्री  स०  क्‌०  सेन  की  कौर  से  मैं  प्रस्ताव

 करता हूं

 कि  भारत  के  संविधान  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संयुक्त  समिति  द्वारा

 प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाए  क

 इस  विधेयक  द्वारा  संविधान  में  दो  परिवहन  करने  एक  तो  अनुच्छेद  ३१-क  में  सम्पदा  की

 व्याख्या  करनी  है  झ्र  दूसरे  नवीं  aaa  में  राज्यों  के  ४४  अघिनियम  शामिल  करने  है  |

 इसमें  कोई  नया  या  खतरनाक  सिद्धांत  नहीं  अपनाया  जा  रहा  |  अनुच्छेद  ३१-क  में  राज्य

 को
 किसीਂ  सम्पदा  को  afore  करने  के  श्रधघिकार  राज्य  को  दिये  गये  हैं  किन्तु  सम्पदा

 की  जो  व्याख्या

 वहां  दी  गई  है  उसमें  माफी  शौर  जम्मू  शादी  के  अधिकार  भी  श्री  जाते  हैं  जो  विभिन्न

 प्रदेशों में  २६  जनवरी  को  विद्यमान  थे  ।  यह  कठिनाई  रही  कि  विभिन्न  राज्यों  में  सम्पदा  की
 विभिन्न  व्याख्याएं  विधियों  में  रखी  गईं  ।  इस  के  परिणामस्वरूप  कई  राज्यों  की  विधि  को  उच्च

 न्यायालय  कौर  उच्चतम  न्यायालय  ने  शक्ति  बाह्य  घोषित  कर  दिया  ।  wa  यह  विचार  है  कि

 *सम्पदाਂ  की
 व्याख्या  संविधान  में  कर  दी  जाए  ।  अनुच्छेद  ३१-ख  के  प्रन्तगंत  राज्यों

 के  ४४  अधिनियमों

 को  नवीं  अनुसूची  में  शामिल  किया  जा  रहा  है  ।  पहले  १२४
 भ्र घि नियमों

 को  इसमें  शामिल  करने  का
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 प्र  १८८६  संविधान  सत्रहवीं  संशोधन

 विधायक
 लल  नन

 विचार  था  किन्तु  संयुक्त  समिति  में  चर्चा  के  उपरांत  यह  निश्चय  किया  गया  कि  जिन  विधियों  पर

 पत्ती  होने  की  संभावना  है  या  जिन्हें  न्यायालय  ने  रद्द  कर  दिया  है  उन्हें  किया  जाए  ।

 यह  विचार  व्यक्त  किया  गया  था  कि  जब  शब्द  की  व्याख्या  को  विस्तृत  कर  दिया  गया

 है  तो  फिर  उक्त  विधियों  को  नवीं  अनुसूची  में  शामिल  करने  की  क्या  आवश्यकता  है  ।  किन्तु  ऐसा

 सावधानी  के  तौर  पर  किया  जा  रहा  है  ।

 भूमि  gare  की  नीति  का  अनुसरण  करने  के  लिए  यह  पद्धति  अपनानी  पड़ी  है  अन्यथा  इस

 संशोधन में  कोई  नथी  बात  नहीं  है  ।  यह  oa  निर्धारित  नीति  है  कि  फालतू  भूमि  बेकर
 उस

 पर
 काश्तकारों को  बसाया  जाए  ।  संविधान  संशोधन )  विधेयक  के  उद्देश्यों शौर  कारणों  के  विवरण

 में  भी  इस  नीति  का  उल्लेख  किया  गया  था  श्र  तब  सभा  ने  पक्ष  में  ३०२  विपक्ष  में  ४  मतों

 के  भारी  समान  के  साथ  उक्त  नीति  का  अनुमोदन  किया  था  ।  संयुक्त  समिति  में  इस  विधेयक  पर

 चर्चा  हो  चुकी  है  ।  तो  भी  किन्हीं  श्रघिनिकायों  अधिनियमों  के  सम्बन्ध  में  कोई  सदस्य  कोई  बात

 उठाना  चाहें  तो  मैं  उसे  स्पष्ट  करने  के  लिए  तैयार  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  शुभ्रा

 संविधान  में  भागे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित

 रूप  मे  विचार  किया  जाय  |

 oft  रंगा  :
 जिस  समय  इस  विधेयक  को  पेश  किया  गया  था  तो  मैंने  कहा  था  कि

 किसानों  के  अ्रंचका  समय  युग  का  आरम्भ  हो  गया  है  ।  अरब  भी  उस  प्रति  कार  में  कोई  कमी  नहीं

 हुई ।

 इस  विधान को  लाने  का  मूल  यहं  बताया  जाता  है  कि  संसद  ने  भूमि  सुधार

 स्वीकार  कर  लिया  है  इस  द्वारा  भूमि  सुधार  किया  जा  रहा  है  ।

 सारों  उन्नोसवी  शताब्दी  इस  शताब्दी  के  इतिहास  मं  भूमि  सुधार  से  यही  समझा  जाता

 रहा  है  कि  जमीन  के  मालिकों  ate  सरकार  के  बीच  कोई  विचौलिया  नहीं  होना  चाहिये

 शर  उस  बिचौलिये  को  क्षतिपूर्ति  दे  कर  ger  देना  चाहिये  किन्तु  wa  सरकार  कहती  है  कि  वह

 पूर्ति  बाज़ार  भांव  के  अनुसार  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 भूमि  सुधार  के  लिये  विचौलिये  को  समाप्त  करने  का  आंदोलन  १९६१  में  आरम्भ हुआ  था

 और  कांग्रेंस  में  मैंने  ज़मींदारी  उन्मूलन  का  प्रस्ताव  रखा  था  तथा  श्री  नेहरू  ने  इस  का  विरोध  किया
 था  ।

 तब  मैंने  कहा
 था  ज़मींदारों  के  अधीन  काम  करने  वाले  पट्टेदार  वास्तव  में  जमीन  के  मालिक

 हूं  ।  उस  समय  मेरा  प्रस्ताव  कार्यकारी  समिति  मं  wedi  हो  गया  था  अरे  तब  श्री  नेहरू  ने  नहीं  कहा
 था  कि  सारी  भूमि  राज्य  की  होनी  चाहिये  ।

 संविधान  सभा
 ने

 दो  महत्वपूर्ण  निर्णय  किये  थे  ।  एक  निर्णय  संविधान  में  दिया  हुसना  है  wiz

 वह  यह  है  कि  भूमि  का  मुआवजा  दिया  जाये  और  वहू  मुआवजा  उचित  होना  परन्तु

 दारी  प्रथा  खत्म  को  जानी  चाहिये  |  मुआवजे  के  बारे  में  न्यायालयों  द्वारा  आपत्ति  उठाई  गई  है  ग्रोवर

 उन्होंने  इस  प्रकार  के  निर्णय  दिये  हैं  कि  मुआवजा  उचित  बाजार  भाव  के  अनुसार  होना

 चाहिये  |
 परन्तु  यह  महस  किया  गया  किं  उतना  मुझावजा  देने

 का
 सरकार  का  सामर्थ्य  नहीं  है  कौर
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 Vaisakha  5,  1886  (Saka) Constituticn  (
 Seventeenth

 Amendment)  Bill
 विविन

 [at

 इससे  किसानों  को  प्रावश्यक  संरक्षण  नहीं  दिया  जा  सकता  |  इस  का  परिणाम  यह  gu  कि  संविधान

 (aqa  विधेयक  लाया  जिसका  geet  यह  था  कि  विभिन्न  विधान  मण्डलों  को

 म्‌ प्रतवजे  के  बारे  में  निर्णय  करने  का  अधिकार  होगा  कौर  इस  निर्णय  पर  उच्चतम  न्यायालय  आपत्ति

 नहीं  कर  सकता  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  काश्तकारों  को  भूमि  का  स्वामी  बनाने  के  संसद
 के

 प्रतिकार

 को  चुनौती  नहीं  दी  है  ।  उसने  केवल  मुआवजे  के  निर्धारण  के  yet  पर  आपत्ति  की  है  ।  संविधान

 सभा  मं यह  प्रश्न  भी  उठाया  गया  था  कि  कया  इस  प्रकार  का  विधान  रैयतवारी  जोतों  पर  भी  लागू

 किया  जायेगा  ।  तब  सरकार  तथा  संविधान  सभा  की  भ्रांत  से  डा०  अम्बेडकर  ने  यह  आश्वासन

 दिया  था  कि  चूंकि  प्रत्येक  रैयत दार  भूमि  का  पट्टेदार  maar  स्वामी  है  कौर  बीच  में  कोई  बिचौलिया

 आदि  नहीं  यह  विधान  रिश्तेदारों  पर  लागू  नहीं  होगा  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  संसद  अथवा

 राज्य  विधानमण्डल  बाद  में  यदि  अनुच्छेद  ३  १क  रैयतवारी  पट्टेदारों  के  विरुद्ध  लागू  करने  की  कोशिश

 करें  तो  राष्ट्रपति  का  यह  कर्तव्य  होगा  कि  वे  उस  विधान  को  अपनी  सहमति  नदें  ।  गर्त  उस

 रैयतवारी  पट्टेदारों  को  बिचौलिया  नहीं  माना  गया  था  |

 जमींदारी  उन्मूलन  के  परिणामस्वरूप  काश्तकार  भूमि  के  स्वामी  बन  गये  हैं  ।  यह  अघिकार

 उन्हें  केवल  विधान  के  द्वारा  प्राप्त  नहीं  gar  अपितु  मुआवजा  देकर वे  भूमि  के  स्वामी
 बने  हैं

 ।  ये

 काश्तकार  तथा  रैयतवारी  पट्टेदार  भूमि  के  स्वामी  होने  के  कारण  समान  स्तर  पर  हैं  ।  साम्यवाद

 विरोधी  देशों  मं  काश्तकारों  को  दो  अ्रधिकार  प्राप्त  हैं  उनको  एक  विशेष  अवधि  के  लिये  काइत  करने

 का  अधिकार  होता  है  कौर  उनसे  भू-स्वामी  निर्धारित  सीमा  से  म्यूजिक  लगान  वसूल  नहीं  कर  सकते  |

 इनको  छोड़  कर  भू-स्वामियों  के  सभी  अधिकार  सुरक्षित  हैं  |  यह  देखना  सरकार  का  काय  है  कि

 भारत  में  काइतकारों  को  ये  दोनों  इषीका र  प्राप्त  हैं  प्रयास  नहीं  ।  मद्रास  में  राजाजी  जब  वे  मुख्य

 मंत्रो  विवान  द्वारा  मिरासीदारों  तथा  रैयतवारी  पट्टेदारों  के  काश्तकारों  को  यह  संरक्षण  दे  दिया

 मैं  इस  सरकार  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  क्या  उसका  इरादा  रैयतवारी  किसानों  को  भूमि  का

 स्वामी  बताने  ग्रोवर  र  अतवारी  पट्टेदारों  कों  जमींदार  ठहराने  का  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया

 सरकार  जमींदारों  की  तरह  उन  के  सारे  अघिकार  भी  समाप्त  करना  चाहती  है  |

 यह  आपत्ति  की  जा  सकती  है  कि  रैयतवारी  पट्टेदारों  को  दूसरे  लोगों  को  जमीन  पट्टे  पर  देने

 की  आवश्यकता क्यों  महसुस  होती  है  ।  इस  के  कई  कारण  हैं  ।  उन  के  परिवार  के  समर्थ
 लोग

 सेना  में

 भरती  हो  गये  हैं  या  वे  नौकरी  में  लगे  हुए  हैं  ।  कुछ  ऐसे  भी  मामले  हैं  कि  परिवार  में  विधवायें  या
 बच्चे  ही  हैं  जो  स्वयं  जमीन  को  कामत  नहीं  कर  सकते  ।  यही  कारण  है  कि  उन्हें  कुछ  काल  के  लये

 जोन  पट  पर  देनी  पड़ती  है  ।  क्या  सरकार  ऐसे  लोगों  को  उनके  भ्र धि कारों  से  वंचित  करना  चाहती

 जो  एक  सीमित  अवधि  के  लिये  अपनी  जमीन  wee  लोगों  को  पलटे  पर  देने  के  लिये  WHAT  हों

 जाते  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  जैसे  राज्यों  के  काश्तकारों  विधानों  में  इन  लोगों  को  अ्रपनी

 जनाने  पट्ठे  पर  देने  की  स्वतंत्रता  है  कौर  उन  को  भ्रन्यत्रवासी  जमींदार  करार  नहीं  दिया  गया  है  ।

 वे  अन्यत्र वासी  जमींदार  नहीं  हैं  ।  वे  स्वयं  काश्तकार हैं  कौर  काश्तकार  रहना  चाहते  हैं  ।

 निर्माण  कायों  waar  अपने  बच्चों  को  शिक्षा  दिलवाने  शादी  के  लिये  तीन  अथवा  चार  वर्षों  के  लिये

 वे  खेती  के  काम  से  निवृत्त  होना  चाहते  हैं  ।  ग्र स्वस्थ  होने  के  कारण  भी  कुछ  समय  के  लिये  वे  खेती के
 काम  से  अवकाश  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ।  क्या  सरकार  ऐसे  लोगों  के  अघिकार  छीनना  चाहती  है  ?

 यदि  सरकार  इसी  नीति  पर  चलना  चाहती  है  तो  उसे  उन  मकान  मालिकों  को  भी  जिन्हों  ने  अपने

 मकान  फिराये  पर  दे  रखे  हैं  उन  के  मकानों  से  बाहर  निकाल  फकना  चाहिये  ।  परन्तु  सरकार  की

 BURR  4522



 BATA,  १६६४  संविधान  विधेयक
 नाशा

 यह  नीति  नहीं  है  ।  सरकार  को  इन  काश्तकारों  के  बारे  में  भिन्न  नीति  नहीं  अपनानी

 जबकि  काइंतकारी  विधान  के  अन्तर्गत  उनके  मूल  अधिकार  सुरक्षित  किये  गये  हों  ।

 यह  कहा  जा  सकता  है  ये  लोग  धनी  हैं  ।  एक  ही  परिवार  के  १०  बारह  व्यक्तियों के

 पास  काफी  जमीनें  व्र दौर  वे  लोगों  का  शोषण  करते  ।  प्रत्येक  रा  ज्य  में  जमीन  कीं  प्रीतम  सीमा

 निर्धारित  की  जा  चुकी  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  इस  प्रकार  की  कोई  आपत्ति  करना  उचित  नहीं  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  झ्रधघिकतम  सीमा  के  बारे  में  कोई  झ्रापत्ति  नहीं  की  है  ।  किसी  भी  राज्य

 में  यह  सीमा  ४०  स्टैण्ड्ड  एकड़  से  प्रतीक  की  नहीं  है  ।  अघिकांश  राज्यों  में  यह  १०  अथवा  १२

 एकड़  है  ।  काफी  लोगों  ने  केवल  कृषकों  के  बारे  में  ही  एसी  सीमा  के  निर्धारित  किये  जाने  पर  प्राप्ति

 उठाई  थी  ।  केवल  कृषकों  को  ही  झपने  सार्वजनिक  सेवायों  तथा  उद्योगों  में  भेजने

 के  लिये  मना  किया  जा  रहा  है  ।  योजना  ग्रा योग  ने  उन  लोगों  को  आपत्तियों  के  बावजूद  भी  wa

 मनमानी  की  है
 शर

 राज्यों  ने  उसे  स्वीकार
 कर

 लिया  है
 ।

 वे  इस  बात  से
 भी

 सहमत  हो  गई  हैं
 कि

 एक  कृषक  परिवार  की  मासिक  आय  ५००  रु०  से  प्रतीक  नहीं  होती  चाहिये  ।  सरकार  ने  इसी  बात

 को  दृष्टि  में  रखकर  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित की  है  ।.  १००  लोगों में  से  पांच  से  अधिक

 के  पास  अधिकतम  सीमा  जितनी  जमीन  नहीं  है  ।  क्या  सरकार  इन  थोड़े  से  व्यक्तियों  को  समाज

 के  शत्रु  ठहराना  चाहती  ।  चूंकि  इन्हें  अपनी  जमीनें  पट्टें  पर  देने  का  अधिकार  है  इसीलिये  सरकार

 उन्हें  जमींदार  समझ  कर  संवैधानिक  संरक्षण  से  मुक्त  करना  चाहती  है  ।  १९६७  मे  होने  वाले

 निर्वाचनों  के  समय  कांग्रेस  को  जनता  के  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  देना  है  ।  क्या  सरकार  की  दृष्टि  में  वे लोग

 जागीरदार  बन  गए  हें  ।  इस  विधेयक  के  पास  हो  जाने  से  सरकार  को  किसी  व्यक्ति  at

 जमीन  किसी  भी  समय  अजित  करने  का  अधिकार  होगा  ।  श्रनिवायं  भूमि  अर्जन  अधिनियम  के  अ्रन्तगंत

 सरकार  को  पहले  ही  यह  ग्रीवा र  प्राप्त  परन्तु  उस  के  झ्रन्तगंत  किसान  को  जमीन  का  पूर्ण  स्वामी

 समझा  जाता  है  कौर  सरकार  को  किसी  भूमि  को  कब्जे  में  लेने  से  पहले  प्रयोजनਂ  को  सिद्ध

 करना  होता  है  कौर  सरकार  के  निर्णय  के  बारे  में  न्यायालय  में  आपत्ति  उठाई  जा  सकती  है  ।  इन  सब

 से  बचने  के  लिये  यह  विधि यक  पास  किया  जा  रहा  है  ।  भूमि  को  सम्पदा  के  भ्रन्तगंत  लाया  जा  रहा

 है  ताकि  न्यायालय  में  इस  के  बारे  में  कोई  आपत्ति  न  उठाई  जा  सके  |  वर्तमान  उपबन्धों  के  अनुसार
 लोक  के  बारे  में  कोई  न्यायालय  आपत्ति  नहीं  कर  सकता  है  |

 सरकार  की  र  से  एक  संशोधन  लाया  गया  है  जिसका  seer  यह  है  कि  यदि  निर्धारित

 सीमा  से  कम  वाली  जमीन  को  जीत  करना  जरूरी  हो  जायेगा  तो  बाजर  भाव  पर  उस  जमीन  का

 मूल्य  दिया  जायेगा  ।  परन्तु  भ्र धिक तम  सीमा  के  बारे  में  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  वहू  किस

 राज्य  में  कितनी  कर  दी  जायेगी  ।  कई  राज्य  सरकारों  ने  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करते  समय

 योजना  भ्रायोग  की  सिफारिश  का  पूर्ण  रूप  से  पालन  नहीं  किया  है  ।  कुछ  समय  बाद  ऐसी  सरकार
 सकती

 है
 जो  इस  सीमा  को  कौर  कम  कर  देगी  ।  इस  संशोधन  का  कोई  महत्व  नहीं

 सरकार  इन  करोड़ों  कृषक  परिवारों  की  रोजी  समाप्त  कर  के  उन  को  इदारे  पर  नथा  ना

 चाहती  है  ।

 2ELe  में  एसे  किसानों  कों  संख्या  जिनके  पास  ४०  एकड़  से  कम  भूमि  किसानों  की  कुल
 सख्या  का  ६०  प्रतिशत  थी  ।  उनकी  मासिक  राय  ५००  रु०  से  भ्रमित  नही ंहै  ।  सरकार  उन  की

 जमीनों  को  क्यों  छीन  रही  है  ?  सरकार  उनकी  जमीनें  छीन  कर  सहकारी  खेती  लागू  करना  चाहती
 है  ।  सरकार  ५०  लाख  सुनारों को  कभी  तक

 भी  काम  नहीं दे  सकी  है
 ।

 देश  में  पहले से  ही  काफी
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 श्री

 बेरोजगारी  है  ।  सरकार  सहकारी  खेती  कर  ट्रैक्टरों  ग्राही  का  प्रयोग  करके  ६  करोड़

 कृषि  श्रमिकों  में  से  कम  से  कम  ard  संख्या  को  भी  रोजगार हीन  बना  देग  ।  मैं  पुछना  चाहता  ह

 कि  सरकार  बेरोजगारी  कयों  बढ़ाना  चाहती  है  ।  सरकार  का  विचार  है  कि  वहू  सहकारी  खेती  से

 उत्पादन बढ़ा  सकेगी  |  परन्तु  रूस  इस  दिशा  में  सफल  नहीं  रहा  कौर  उसे  का  ग्रा यात  करना

 पड़ता  है  ।  सहकारी  खेती  से  उत्पादन  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  ।  इस  के  विपरीत  यह  बेरोजगारी
 कों  बढ़ावा  देगा  ग्रोवर  इससे  समाज  में  शांति  फैल  जायेगी  |  गर्त  सरकार  को  यह  विधान  पास  नहीं

 करना  चाहिये  |  इस  से  हमारी  सामाजिक  अर्थव्यवस्था  का  ही  खत्म  जायेगा  ।  महात्मा

 गांधो  के  साथ  किसानों की  सहानुभूति  होने  के  कारण  ही  हम  देश  को  स्वतंत्रता  दिला  सके  हैं
 ।  कांग्रस

 १६  वर्षों  से  किसानों  के  समर्थन  के  कारण  ही  देश  पर  शासन  करती  ग्रा  रही  है
 |

 ऐसा  लगता

 है  कि  कांग्रेस  के  कुछ  नेतायों  पर  रूसी  साम्यवाद  का  प्रभाव  पड़ा  है
 ।

 यही  कारण  है  कि  भुवनेश्वर

 अधिवेशन  में  एक  नया  मंत्र  अपनाया  गया  है  ।  क्या  सरकार  यह  कहने  का  साहस  रखती  है
 कि

 जो

 अधिकतम सीमा  निर्धारित  की  गई  उसे  are  कम  नहीं  किया  जायेगा  ।

 श्री  विरेन्दर  मिश्र  :  इस  विधेयक  का  ग्र धिक तम  सीमा  से  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  यह  विषय  राज्य

 सरकारों  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।  राज्य  सरकारें  भूमि  सुधारों  के  मामले  में  कोई  कार्यवाही  करने  के

 लिये  स्वतंत्र  हैं  ।

 श्री  रंगा  :  उपमंत्री  महोदय  अनुच्छेद  तक  के  प्रस्तावित  परन्तुक  को  पढ़ने  की  कृपा  करें  |

 श्री  विमुषेन्र  यह  स्पष्ट  है  कि  राज्य  सरकारें  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  विधान  पास  करने
 के

 लिये  स्वतंत्र  हैं  ।  संयुक्त  समिति  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  सन्देह  को  दूर  करने  के  लिये  यह  परन्तुक

 जोड़ा  गया  था  ।  उसका  उद्देश्य  सभा  को  यह  विश्वास  दिलाना  है  कि  सरकार  छोटे
 काश्तकारों

 को
 कोई

 नहीं  पहुंचाना  चाहती
 |  परन्तु वह  परन्तुक  संसद  को  यह  भ्र धि कार नहीं  देता

 किਂ  वहँ

 राज्य  सरकारों  को  श्रघिकतम  सीमा के  बारे  में  कोई  निदेश  दे  सके ॥

 श्री  रंगा  :  चूंकि  राज्य  सरकारों  को  ऐसा  करने  का  अधिकार  है  इसीलिये  मैं  चाहता हं
 कि

 केन्द्रीय  सरकार  किसानों  को  यह  स  खिलाये  कि  किसी  भी  राज्य  में  अधिकतम  सीमा  एक  विशेष

 सीमा  सेनी  चे  नहीं  पैदा  जायेगी  areas  सीमा  अन्तिम  होगी  ।  परन्तु मुझे  खेद  है  कि  उसमें  इतना

 साहस  नहीं  है  ।  यदि  सरकार  किसानों  के  अपनी  भूमि  के  स्वामी  होने  के  बारे  में  अनिश्चितता  दूर

 नहीं  करेगी  are  उनको  बिचौलिये  समझती  तो  किसानों  का  सत्तारूढ़  दल  को  ग्रसना  शत्रु  समझना

 न्यायसंगत  होगा  |

 हम  चाहते  हैं  कि  किसानों को  संरक्षण  दिया  जाये  are  कृषि  श्रमिकों  के  लिये  निम्नतम
 मजूरी

 निर्धारित की  जाये  |  सरकार  के  पास  जो  ८  करोड़  एकड़  a  है  वह  कृषि  श्रमिकों में  बांटी  जाये

 या  उनको  पट्टे  पर  दी  जाये  ।  ताकि  वे  स्वयं  नियोजित  काश्तकार  बन  सकें  |  जब
 यह  देश  सपनो  खेती

 के  काम  में  लगे  हुए  किसानों  का  समेलन  करेगा  ate  उनको  सहायता  करेगा  तभी  यह  सर्दी  रूप  में

 प्रगति कर  सकेगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विधेयक  के  लिये  १०  घंटे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 हम  ८  धंटे  प्रथम  वाचन  के  लिए  तथा  घंटे  द्वितीय  बच्चन  के  लिए  लेगे  ।
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 ४  १८८६  संविधान
 विधेयक

 श्री  पु०  र०  पटेल  :  सरकार  की  कृषि  सम्बन्धी  नीति  से  छोटे  कृषकों  को  नुक्सान

 महीं  पहुंचना  चाहिए  ।  निर्धारित  सीमा  से  कम  भूमि  वाले  कृषकों  भूमि  का  asta  करने  के  मामले

 में  उन्हें  भूमि  के  बाजार  भाव  के  हिसाब  से  पूरा  मूल्य  दिया  जाना  चाहिए  जिससे  उन्हें  भूमि  के  उचित

 मूल्य  न  मिलने  की  आशंका  नहीं  रहेगी  ।

 हमारी  कृषि  सम्बन्धी  नीति  का  मूल  उद्देश्य  कृषि  उत्पादन  बढ़ाना  होना  चाहिए  कौर  किसानों

 में  विश्वास  ake  स्थिरता  की  भावना  होनी  चाहिए  ताकि  वह  स्वयं  को  भूमि  का  स्वामी  समझ  कर

 अधिक  लगन  से  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कार्य  कर  सकें  ।  fag  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हमारी

 नीति  में  इन  मूल  बातों  का  अभाव  है  ।  यहीं  कारण  है  कि  अधिक  भूमि  में  खेती  किये  जाने  के

 बावजूद  भी  हम  कृषि  उत्पादन  में  प्रा वश्य कता  के  wart  वृद्धि  नहीं  कर  पाये  हैं  ।  सरकार  कृषि

 की  अपेक्षा  उद्योगों  की  ग्रोवर  प्रतीक  ध्यान  दे  रही  है  जिससे  हमारी  कृषि
 बहुत

 पिछड़  गई  है  ak

 प्रति  एकड़  पैदावार  बहुत  कम  होती है
 ।

 देश  के  सामने  मुख्य  समस्या  उत्पादन  बढ़ाने  क  है  ग्रन्थ  खाद्या
 धन सम्बन्धी  भावी

 कतायें  पुरी  नहीं  हो  पायेंगी  ।  सरकार  को  भूमि  सुधार  के  लिए  कदम  उठाना  चाहिए  जिससे

 पैदावार  में  वृद्धि  हो  ।

 कुछ  जसे  कि  उत्तर  प्रदेश  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  नीति  का  पालन  नहीं  कर

 रहे  सरकार  को  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  सब  राज्यों  तथा  जिलों  के  लिए  एक

 समान  कृषि  सम्बन्धी  नीति  होनी  चाहिए  या  भिन्न  भिन्न  ।  भूमि  सुधार  कानूनों  के  अनुसार  दो  प्रकार

 के  मूल  अधिकारों की  व्यवस्था  की  गई  जिनमें से  एक  कृषकों  के  लिए  ate  दूसरे  उनके  लिए  हैं

 जो  कृषक  नहीं  हैं  ।  कानून  के  अनुसार  किसी  मिल  wear  कारखाने  का  asta  किये  जाने  पर  उसका

 मूल्य  बाजार भाव  से  दिया  जाता है  पौर  यह
 सम्पत्ति

 के
 rata  नहीं  समझी  जाती  है  किन्तु

 द  bf.
 एक  निधन  कृषक  क  श्री  एकड़  भूमि  भ  एस्टेट” के ग्रन्तगंत के  अन्तरगत  समझी  जाती  है  उसका  विशिष्ठ

 र
 कानून  के  श्रन्तगंत  asta  किया  जा  सकता  है  ।  भू-राजस्व  संहिता  में  की  इस  परिभाषा

 का  कोई  अभिनय  नहीं है  ।  महात्मा  गांधी  जी  ने  भी  एक  बार  खेरा  जिले  में  वक्तव्य  देते  हुए

 कहा  था  कि  भू-राजस्व  संहिंतायें  शीघ्र  समाप्त  कर  ५, द  जानी  चाहिए  ।  रिन्तु  स्वतंत्रता  प्राप्ति  क

 अज  १७  वर्ष  बाद  भू-राजस्व  संहितायें  उसी  प्रकार  विद्यमान हैं  ।

 यहं  खेद  ५ क  बात  है  कि  अराज  देश  के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  मिडिल  क्लास  तथा  मिडिल

 जिन  पर  पूंजीपतियों  का  प्रभाव  शासन  कर  रहा  है  ।  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि

 मालिकों  तथा  गरीब  सब  के  एक  समान  मूल  अ्रधिकार  होने  चाहिएं  ।  प्रजातांत्रिक

 सरकार  में  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  का  व्यवहार  करना  अनुचित  सब  के  लिये  उच्च  सीमा

 aa  समन  निर्धारित  कीं  जानी  चाहिए  ।

 तिरुमल  राव  पीठासीन

 {Shri  Thirumala  Rao  in  the  Chair]

 कुछ  लॉग  भूमिहीन  कृषकों  तथा  मजदूरों  के  सैनिक  उनसे  सहानुभूति  रखने  का  दवा

 करते  मुझे  इस  बात
 में

 कोई  आपत्ति  नहीं  भूमिहीन  लोगों  को  अवश्य  भूमि  दी  जानी  चाहिए  ।

 किन्तु  मैं  केवल  यहं  कहना  चाहता
 हूं

 कि  उनकी  सहानुभूति  केवल  कृषकों  के  साथ  ही  क्यों

 बेघर  तथा  बेकार  लोगों  के  लिए  भी  इन  लोगों  में  समान  सहानुभूति  grit  चाहिए  ।  वास्तव
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 Vaisakha  5,  1886  (Saka)
 का Constitution

 (
 Seventeenth

 Amendment)  Bill

 फ०  रा०

 में  ये  चतुर  व्यक्ति  भूमिहीन  कृषकों  शादी  की  बात  करके
 कृषकों

 में  ग्रुपस  में  फूट  केबिन  बो  कर

 श्रापना  स्वार्थ  सिद्ध  करने  में  लगे  हुए  हैं  ।

 देश  की  ८०  प्रतिशत  जनसंख्या  कृषक  होते  हुए  भी  उनका  भ्र पना  कोई  संगठन  नहीं  है
 जो

 उनकी  कौर  से  सरकार तक  ग्रा वाज़  पहुंचा  सके  ।  उनके  हितों  की  रक्षा  करने  की  पूर्ण  उत्तरदायित्व

 सरकार  पर  है  ।  सरकार  को  इस  समस्या  पर  गंभीरता  से  विचार  करना  चाहिए  |

 Shri  P.  Sinha  (Monghyr)  :  The  more  the  Government  talk  of  land
 reform  the  lesser  the  production.  The  Congress  Government  have  overlooked
 all  the  commitments  made  in  regard  to  the  farmers.  Not  a  single  promise
 has  been  fulfilled.  Whenever  the  Government  need  more  moneys  the  land
 revenues  are  increased.  In  Bihar,  for  exapmple,  in  order  to  realise  arrears
 of  land  revenues,  the  movable  properties  of  the  farmers  concerned  are  attached
 and  even  they  are  arrested.  Harsher  treatment  is  being  given  to  them  today.

 The  per  capita  income  of  a  person  in  our  country  is  hardly  seven  and
 a

 half

 annas,  but  the  Constitution  is  being  amended  to  acquire  the  lands  for

 public  purpose.  Adequate  compensation  is  not  being  given  to  them  in  lieu:
 thereof.  In  order  to  increase  production,  a  standard  of  cultivation  should  be

 fixed,  as  we  find  in  England,  and  then  if  somebody  fails to  deposit  revenue
 his  land  can  be  taken  away.  The  farmers:  should  be  supplied  with  proper
 know-how  about  the  types  of  land  they  possess  and  the  type  of  fertilisers  that
 can  prove  more  helpful.

 A  farmer  whose  annual  income  comes  to  3000  or  3600  rupees  or  so  should
 be  exempted  from  the  imposition  of  land  revenues,  as  is  the  case  of  employees
 in  regard  to  income-tax.  The  rates  at  which  land  revenues  are  imposed  are

 exorbitant  and  they  should  be  reduced.  Let  the  salaries  and  allowances  of
 the  employees  be  increased,  but  the  burden  on  the  farmer  should  not  increase
 as  a  result  thereof.  Why  can  the  big  Government  officials,  who  are  getting
 huge  salaries  and:  allowances,  not  reduce  them  and  lead  a  simple  life,  like
 our  farmers,  and  thus  set  an  example  for  others.  We  talk  of  Gandhiji  but
 we  don’t  follow  his  footsteps.  We  have  ignored  the  noble  ideals  enunciated

 by  him.  Let  us  follow  the  method  of  England  and  fix  some  standard  of

 cultivation.  There  the  farmer  is  given  a  subsidy  in  case  his  production  cost
 rises.  The  farmer  should  be  given  a  price  for  his  produce  keeping  10  VIEW

 his  cost  of  production.  This  is  the  method  by  which  our  production  can

 increase.

 Today  we  ‘ultivate  hardly  37  crore  acres  of  land.  The  remaining  23
 crore  acres  is  lying  unused.  Our  production  can  increase  manifold  if  we

 try  to  cultivate  this-waste  land.  Production  can  increase  by  a  proper  synthesis
 of  theory  and  practice.  But  our  practical  knowledge  is  negligible.  Sub-

 letting  of  land  is  not  allowed  in  our  country.  But  land  subletting  is  both  an

 exploitation  as  well  as  a  cooperation.  If  a  farmer  sublets  his  land  to  another

 farmer  and  works  with  him,  that  will  be  called  cooperation  and  not  exploitation

 Such  a  sub-letting
 should  .be  permitted.

 Instead:  of  approaching  the  big  capitalists,  the  Government  are  seeking
 more  powers  to  acquire  the  lands  of  the  farmers,  without  paying  them  proper

 compensation  and  this  is  most  unfair.  The  Government  should  realise  that
 the

 per  capita  inicome  in  our  country  is  seven  and  a  half  annas  and  the  per
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 capita  income  of  a  farmer  is  hardy  four  annas.  He  even  has  no  shelter  to

 protect  his  body.

 We  passed  "Bhubaneshwar  Resolution  but  no  time-limit  has  been  fixed
 for  its  implementation.  We  talk  of  socialistic  pattern,  but  we  have  not  laid
 down  the  limit  of  disparity  that  will  be  allowed  to  remain.  There  is  thus  ,no
 use  of  talking  of  big  ideals  unless  we  attempt  to  realise  them.

 We  talk  of  cooperative  farming,  but  we  must  realise  that  it  has  proved
 abortive  in  China,  Russia  and  other  countries,  except,  of  course.  Israel.

 A  legislation  already  exists  for  acquiring  land  for  public  purpose.  Any
 further  attempt  to  amend  the  constitution  in  that  regard,  will  shake  the  faith
 of  masses.  The  constitutional  amendment  with  a  view  to  acquire  land  with-
 Out  adequate  compensation  is  perfidius  in  character.  The  rich  are  becoming
 richer  already  and  the  poor  will  become  poorer  as  a  result  of  this  measure.
 Hence  this  measure  should  not  be  passed  like  this.  It  should  be  referred  for

 eliciting  opinion  of  the  public.

 I  also  propose  that  commission  be  appointed  to  look  into  the  problems
 of  the  farmers.  Their  economic  condition  should  be  looked  into.  The
 Government  should  fulfil  the  promises  made  in  regard  to  the  farmers,  and  give
 more  attention  to  them.

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  त्रिवेदी  :  यह  सराहनीय  बात  है  कि  संयुक्त  समिति  ने  सीधे  यक

 में  एक  संशोधन  स्वीक,र  किया  जिससे  किसी  सीमा  तक  छोटे  कृषकों  के  हितों  की  रक्षा  हो

 |  कपड़ों  विचार  विमर्श  के  बाद  संयुक्त  समिति  इस  बात  के  लिए  सहमत  हुई  कि  किसी  सेवा

 जनिक  कार्य  के  लिए  किसी  कम  भूमि  वाले  कृषक  की  भूमि  का  अर्जन  साधारण  कानूने  के  श्रन्तगंत्त

 किया
 जायेंगी  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  माननीय  मित्र  श्री  जिन्होंने  प्रस्तुत  विध  यक  का  कड़ा  विरोध  किया

 इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  राज्य  द्वारा  सावंजनिक  हित  के  लिये  कार्यवाही  ना  जाने  पर  प्रत्येक

 नागरिक  को  अपने  कुछ  अधिकारों  तथा  सुविधाओं  की  बलि  देनी  पड़ती  हैं  ।  देश  के  हित  में  वे

 अधिकार  सरकार  को  सौंपने  पड़ते  हैं  ।  लिखित  विद्यमान

 तथा  जिसको  जनता  के  हितों  की  रक्षा  करने  का  पूरा  म्रधिकार  सौंपा  गया  के  होते  हुए

 इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की  आशंका  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 मैं  श्री  की  इस  बात  से  सहमत  नही ंहं  कि  विभिन्न  राज्यों  में  भूमि  की  वत  मान  सीमा

 को  बदलने  को  ग्रावश्यकता  नहीं  है  ।  कुछ  राज्यों  में  सामाजिक  न्याय  तथा  योजना  आयोग  द्वारा

 घोषित  होती  को  दृष्टि  से  उच्चतम  सीमा  सम्बन्धी  कानून  अनुचित  है  कौर  वह  कृषकों  की  अपेक्षा

 भूमि  के  मालिकों  के  लिए  अधिक  लाभदायक  हैं  ।  इन  उच्चतम  सीमा  सम्बन्धी  विधियों  में  संशोधन

 करने  की  आवश्यकता है  ।  सरकार  को  कृषकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  प्रभावी  कदम

 उठाना  चाहिए
 ।

 राज  कृषि  उत्पादन  में  पर्याप्त  वुद्धि  न  होने  का  एके  मात्र  कारण  यह  हैं  कि  कृषकों  को  अपनी

 स्थिति  के  बारे  में  जानकार  नहीं  है  ।  भूमि  सुधार  सम्बन्धी  कानूनों  को  भ्र भी  तेज  संहिताबद्ध  नहीं
 किया  गया है

 ।  राज्य  सरकारों  पर  भूमि  के  मालिकों  का  अधिक  प्रभाव  होने  के  कारण  क्रेशरों
 के  साथ  न्याय  नहीं  हो  (७४:३४  2

 WINE  &  ।  वर्ष  qexa  झ्र  १६६०
 में  बनाये गये  भूमि  सुधार

 सम्बन्ध
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 सुरेन्द्रनाथ  fez]

 कानूनों को
 राज्य  द्वारा

 श्री  तक  भ  लागू  नहीं  किया  गया  है  ।
 इस  प्रकार  के  विलम्ब कारी  तरीकों

 का  aaa  लेकर
 भूमि  सुधार  सम्बन्धी  कानूनों  का  मूल  उद्देश्य ही  समाप्त हो  जाता  है  ।

 केन्द्र

 सरकार  ने  इस  दिशा  में  कोई  प्रभावी  कदम  नहीं  उठाया  ।  सरकार  को  संबंधित  राज्यों  से  कहना

 चाहिए  कि  इस  प्रकार  की  विलम्ब कं री  नीति  नहीं  अपनानी  चाहिए  अन्यथा  भूमि  सुधार  सम्बन्धी

 कार्यक्रमों  को  लागू  करने  की  प्रगति  धीमी  पड़  जायेगी  ।

 जिस  ढंग  से  संविधान  में  संशोधन  किया  जा  रहा  है  वह  ठीक  नहीं  सरकार  ने  विभिन्

 राज्यों  में  लागू  भूमिਂ  सम्बन्धी  कानूनों  का  अच्छी तरह  अध्ययन  नहीं  किया  है
 ।

 इसਂ  बात  से  कोई

 इन्कार  नहीं  कर  सकता  कि
 ऐ

 से  संशोधनों  तथा  विधेयकों  का  उद्देश्य  कृषि  सम्बन्धी  सुधारों  की  भ्र पे क्षा

 राजनैतिक  अधिक  होता  है  ।  इसका  प्रमाण  केरल  भूमि  सुधार  विधेयक  है  ।  इस  विधेयक  को

 उच्चतम  न्यायालय  में  चुनौती  दी  गई  किन्तु  सरकार  द्वारा  उस  समय  उसमें  कोई  संशोधन  नहीं

 किया  गया  |

 महोदय  पीठासीन

 [Mr  Speaker  in  the  Chair]

 किन्तु  ज्योंही  केरल  की  राज्य  सरकार  बदली  बिना  किसी  वैध  कारण  के  विधेयक  में  संशोधन

 किया  गया  ।  यह  संशोधन  केरल  में  भूमि  के  मालिकों  के  पक्ष  में  किया  गया  क्योंकि वे
 लोग  राज्य  में

 कांग्रेस  दल  के  anda  हैं  ।  सरकार  को  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धारित
 नीति  के  अनुसार  कानून  में

 संशोधन  करना  चाहिये  ।  आयोग  का  कार्य  बड़ा  ही  उत्तरदायित्वपूर्ण  है  ।  यहਂ  उत्तरदायित्व

 बड़ी  सावधानी  से  निभाना  चाहिए  ।  fae  सारे  देशवासियों  का  भला  हो  सके  ।  कृषि  सम्बन्धी

 कानूनों  को  उचित  रूप  से  लागू  किया  जाये  जिससे  किसानों  को  फायदा  पहुंच  सकेगा  ।

 हमारे  समने  नगरीय  भ्रांत  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  तय  की  उच्चतम  सीसा  निर्धारित  करने  की

 महत्वपूर्ण  समस्या  है  ।  सरकार  को  सामाजिक  समता  की  दृष्टि  से  नगरीय  जाय  पर  म्रधिकतम

 सोमा  निर्धारित  करनी  चाहिए  अन्यथा  समाज  में  संतुलन  पदा  हो  जायेगा  ।  सरकार  को  कवकों

 के  हितों  का  हनन  करके  उद्योगों  का  विकास  नहीं  करना  चाहिए  ।  इससे  देश  को  काफी  हानि  पहुं  चेगी

 क्योंकि  देश  की  co  प्रतिशत  जनता  कृषि  पर  निभा  है  ।  उद्योगों  के  साथ  कृषि  का  भी  विकास

 होना  चाहिए  |

 यह  सराहनीय  बात  नहीं  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  किसी  कानून  को  अवैध  घोषित  किये

 जाने पर  भी  राज्य  सरकारें  उसमें  संशोधन  नहीं  करती  हैं  ।  यदि  हम  देश  में  सामूहिक  तथा  सहकारी

 कृष्य करण  को  सफल  बना  कर उत्पादन  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  कृषि  सम्बन्धी  कानूनों  को  उचित  रूप  से

 क्रियान्वित  करना  काश्त  करने  वाले  किसानों  को  भूमि  दी  जानी  चाहिए  जिससे  ये  लोग

 अपने  भूमि  समझ  कर  मेहनत  से  काम  कर  सकेंगे  ।  छोटे  कृषकों के  हितों  की  रक्षा के  लिए  बड़े
 ज़मींदारों  की  भूमि  उच्चतम  समा  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ate  इससे  प्राप्त  फालतू  भूमि

 भूमिहीन  कृषकों  को  दी  जाये  ।

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  साथ  साथ  मैं  सरकार  से  maid  करता  हूं  कि  भूमि  सुधार
 सम्बन्धी  संशोधन  करने  से  पहिले  भूमि  सम्बन्धी  सदस्यों  पर  विचार  किया  जाये  |
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 थ्रो  विमुधेन्र  मिश्र :  मैं  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  करना  चाहता  हूं  ताकि  श्री  द्विवेदी

 का  झ्रारोप  स्पष्ट  हो  सके  कि  सरकार  संयुक्त  समिति  राजनीतिक  प्रभाव  डालती  रही

 हैं  ।

 थ्रो  सुर द्रनाथ  द्विवेदी  :  मैंने  संयुक्त  समिति  की  बात  नहीं  बसे  ही  मैंने  कहा

 था  कि  राजनीतिक  प्रभाव  डाला  जा  रहा  है  |

 श्री  वीरेन्द्र  मिश्र  जो  भो  है  इससे  कुछ  भ्रांति  दूर  हो  जायेगा  ।  जो  कुछ  भी

 किया  है  उसके  बावजूद  अनुच्छेद  ३१ख  के  ग्रन्थित  राज्य  विधानमण्डल  को  पूर्ण  अधिकार

 है  कि  वह  किसी  भी  प्रकार  किसी  विधान  में  संशोधन कर  ले अथवा  उसे  रह  कर  दे  ।

 नवम  श्रनूसूचो  में  किसी  विधान  को  रखने  का  क्या  लाभ  यदि  उस  पर  कोई  ब्र मल  नहीं

 करेगा  |  राज्य  सरकार  पर  किसी  प्रकार  का  दबाव  डालने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।

 श्री  करूथिरमण  :  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  कारण  यह

 संविधान  संशोधन  विधेयक  बड़ा  झ्रावश्यंक  हो  गया  है  ।  कई  माननीय  सदस्य  संशोधन  का

 विरोध  कर  रहे  हैं  ।  मेरा  निवेदन है  कि  हमने  लोगों  के  लाभ  के  लिए  संविधान  बनाया

 हैं  ।  अतः  जब  भी  कभी  लोगों  के  हित  को  दृष्टि  से  इसमें  संशोधन  आवश्यक  हो  उसेਂ

 कर  लेना  चाहिए  |  यह  संशोधन  विधेयक  का  सम्बन्ध  तो  केवल  कमी  सुधार  से  ही  है  ।

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  भूमि  सुधार  बहुत  ही  आवश्यक  वस्तु  है  ।  एक  उच्चतम  सोमा

 निर्धारित  को  गयो  हैं  प्रत्येक  व्यक्ति  को  उस  सोमा  के  ग्रन्तगंत  रहना  होता  है  ।  वास्तव

 में  जरूरत  इस  बात  की  ates  है  कि  लोगों  के  दिलों  में  कोई  परिवर्तन  हो  ।  उच्चतम

 सोमा  निर्धारित  होने  से  लोग  अधिक  परिश्रम  करेंगे  त्र  उत्पादन  भो  बढ़ेगा ।

 यह  बात  ठोक  है  कि  उच्चतम  सभी  प्रकार  को  are  पर  क्यों  नहीं  लगाई

 इसके  लिए  केवल  देहाती  लोगों  को  ही  क्यों  चुना  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 यदि  यह  उपबन्ध  किया  जाता  कि  हर  तरह  क  सम्पत्ति  पर  उच्चतम  सीमा  निर्धारित

 होगी  ,  तो  हमने  विमान  विधान  का  स्वागत  किया  होता  ।  बात  यह  नहीं  है  कौर  इसके

 लिय  जोत  सीमा  निर्धारित  करने  से  हमें  खेतो  के  उत्पादन  में  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।

 मेरे  विचार  में  आवश्यकता  इस  बात  को  किसानों  को  संरक्षण  दिया  जाय  कौर  भूमि

 के  स्वामित्व  का  पूर्ण  संरक्षण हो  ।

 इस  बारे  में  मैं  एक  उदाहरण  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  वह  यह  कि  मेरे  चुनाव  क्षेत्र
 में  सरकार  ने  निचले  भवानी  परियोजना  के  लिए  बहुत  सो  भूमि  का  aorta  किया  |

 इस  मतलब  के  लिए  अच्छा  बरो  सभो  प्रकार  को  जमीनें  अजित  कर  लो  गयीं  ।  लोगों  को

 बताया  गया  किं  उन्हें  श्रमिक  से  afer  मुआवजा  दिया  जायेगा  ।  परिणाम  यह  हुका  कि

 लोगों  को  ३००  से  ४००  रुपये  प्रति  एकड़  तक  मुआवजा  प्राप्त  हुआ  ।  शान्तिप्रिय  लोगों

 ने  इस  मुआवजा  को  स्वीकार  कर  लिया  ।  परन्तु  कुछ  ऐसे  भो  लोग  थे  जिनको  इससे  सन्तोष

 नवदीं  हुमा
 ।

 उन्होंने  अदालत
 का

 दरवाज़ा  खटखटाया
 |

 उन्हें
 २०००  रुपये  प्रति  एकड़  रुपये

 मुभ्नावजा चव्य  मिला  ग्रोवर  यह  मुआवजा  २०००  से  ७०००  रुपये  प्रति  एकड़  तक  गया  |

 श्राप  हो  बताइये  यह  कहां  का  न्याय  है  ।  लोग
 प्रशिक्षित  हैं  उन्हें  यह  समझ  नद्दी  कि

 सरकार  के  साथ  झगड़ा  होने  पर  किस  प्रकार  भ्र दा लत  में  जाया  जा  सकता  है  ।  सरकार
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 का  कत्तव्य  तो  यह  है  ऐसे  alfa  लोगों  का  वह  स्वयं  संरक्षण  करें  ।  शान्तिप्रिय

 को  उनके  शान्तिप्रिय  होने  को  सजा  दो  जानी  चाहिये  ।

 मुझे  यह  डर  है  कि  वर्तमान  विधेयक  में  भो  शायद  सरकार  मनमानी  न  कर  सके

 और  मुआवजा  के  मामले  में  लोगों  को  शझ्रदालतों  में  जाना  ही  पड़े  ।  व्यक्ति
 शौर  किसान

 की  सम्पत्ति  में  भेदभाव  किया  गया  है  ।  प्रत्यक्ष  है  कि  योजना  आयोग  ग्रोवर  सरकार  देहाती

 लोगी  को  नहीं  समझ  सकी  है  ait  न  हो  देश  में  देहातों  इलाकों  के  नेताओं  को  समझ  सकी

 हैं  ।  जोन  को  सच्चा  जोतने  वाला  वह  है  जिसकी  अपनी  मिलती  हो  ate  जमीन

 के  लिए  जिस  संरक्षण  प्राप्त  हो  ।  केवल  ऐसा  व्यक्ति  ही  पैदावार  बढ़ा  सकता  हैं  ।  जमीन

 ज़मीन  के  सोच  बड़ा  भेदभाव  रखा  गया  है  ।  gal  तरह  कृषि  क्षेत्र  ak  प्रौद्योगिक  क्षेत्र

 के  बीच  भेदभाव  रखा  गया  है  ।

 यह  बड़ा  भ्रावश्यक  है  कि  हम  इस  बात  की  परिभाषा  स्पष्ट  रूप  से  कर  दें  कि

 भूमि  स्वयं  जोत  करने  वाला  कौन  है  उसका  शुद्ध  शौर  उचित  निवेदन  भी  होना

 चाहिए  ।  मैं  भूमि  सुधारों  का  विरोधी  नहीं  हूं  में  चाहता  हूं  भूमि  सुधार  हो  परन्तु  मेरा  मत  यह  है

 जिस  तरीके  सरकार  चल  रही  है  उस  तरह  से  उत्पादन  की  वृद्धि  संभव  नहीं  क्योंकि  लोगों

 में  सुरक्षा  की  भावना  पैदा  हो  गयी  है  ।  इसे  ठीक  करने  के  लिए  मेरा  तो  यही  निवेदन

 है  कि  जीत  भूमि  के  चाहे  वह  खद  की  खेती  की  जमीन  हो  या  वह  उसे  लगान

 पर  जोतता  क्लीन  को  मूल्य  दर  प्रतिकर  दिया  जाना  चहिए  |  जमीनदार

 को  भो  काश्तकार  जस  अधिकार  प्राप्त  होने  चाहियें  ।  रैयतवारी  देश  की  एक  सर्वेश्रेष्ठ

 है  ।  इसको  रक्षा  जानों  चाहिये  ।  एक  शंका  है  कि  हो  सकता  है  कि  वर्तमान

 संशोधन  का  इस  पर  प्रभाव  पड़े  ।  मुझे  आशा  है  कि  मेरे  इन  सुझावों  को  विधेयक  पर

 खण्ड  वार  चचा  करते  समय  उसमें  सम्मिलित  कर  दिया  जायेगा

 Shri  Tiwary  :  I  welcome  this  bill  and  would  like  to  put  forward
 some  suggestion.  Land  reforms  have  generally  two  aims  in  view.

 One  is  to  give  employment  to  the  people  and  the  other  is  to  increase  agricultual
 production.  From  75  to  80  percent  people  in  India  live  on  agriculture.
 As  the  Industries  have  not  very  advanced  as  yet,that  it  may  provide  employment
 for  everybody.

 Agricultural  production  had  received  a  setback  even  in  a  developed
 Socialist  Country  like  Russia.  She  is  importing  wheat  worth  94  to  96  crores
 from  America.  Forty  years  back  there  was  lan  dreforms,  but  the  production
 has  not  increased.  By  imposing  ceiling,  the  production  will  increase,  this  is

 also  doubtful  matter.  Distribution  of  land  among  the  landless  people  and
 the  consequent  fragmentation  of  holdings  will  not  help  increasing  production.
 In  my  opinion  the  former  must  have  sufficient  land  to  till,  he  should  an  eco-
 nomic  holdings.

 The  conditions  of  agricultaral  population  in  India  was  already  in  a  very

 gone  up.

 bad  predicament:  Accordingly  to  the  latest  reports  rural  indebtedness  had
 In  the  circumstances  ceilings  of  land  will  only  increase  the  difficul-

 ties  of  the  farmers.  Their  children  and  dependents  would  be  deprised-  of  the
 benefits  of  higher  education.  Their  standard  of  living  will

 also  naturally  come
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 down.  Therefore  urge  that  compensation  for  land~  acquired  should  be

 paid  to  the  farmers  at  the  market  value.  In  addition  to  that  they  should  be
 entitled  to  the  costs  that  they  might  have  incurred  on  the  improvement  of
 those  lands.

 १ ।  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  |

 |  Mr.  Deputy  Speaker  m  the  chair  J

 श्री  श्राल्वां  :  संशोधन  राज्य  सरकारों  को  यह  अधिकार  प्रदान

 करता  है
 कि  वहू  इस  बारे  में  कानून  बना  सकें  ।  इस  सम्बन्ध  में  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  जिन

 लोगों  से  भूमि  लो  जाये  उनको  समूचित  मुलाहिज़ा  दिया  जाना  चाहिये  ।  जिस  व्यक्ति  के  पास

 सीमाधीन  ज़मीन  है  उसे  बाज़ार  दर  के  हिसाब  से  मुआवजा  दिया  चाहिये  ।

 यह  मुआवजा  वैसे  न्यायसंगत  होना  चाहिये  ।  यदि  एसो  न  गया  तो

 भारी  गड़बड़  हो  जाने  का  अन्देशा  है  इससे  गांवों  में  बहुत  से  लोग  बेकार  हो  जायेंगे  कौर  उनकी  स्थिति

 काश्तकारों  से  भी  शोचनीय  हो  जायेगी  ।

 संयुक्त  समिति  ने  जो  संशोधन  प्रस्तावित  किया  है  जहां  जमीन  को  व्यतीत  श्रपने

 निजी  खेती  के  लिये  प्रयोग  करता  184.0  समाप्त  होना  चाहिये  ।  यह  खंड  नहीं  होना  चाहिये  |

 परिभाषा  ऐसी  होनी  चाहिये  कि  उच्चतम  सीमा  के  meta  खाने  वलि  लोगों  को  जो  काश्त

 करते  हों  छूट  मिलनी  चाहिये  ।  उनकी  भूमि  का  अर्जन  नहीं  होना  afer  ।  इसके  भ्र्तिरिक्त  उच्चतम

 सीमा  के  अ्रस्तगंत  ताने  वालं  को  उचित  tara  दिया  जाना  उच्चतम  सीमा  का  निर्धारण

 भी  सभी  राज्यों  में  एक  जेसा  होना  चाहिये  |

 मेरा  मंत  यहं  है  कि  कृषक  के  साथ  भेदभाव  की  नीति  भ्रपनाई  जा  रही  है  ।  Atl  व्यक्ति

 जितनी  चाहे  सम्पत्ति  बना  सकर्ता  है  ait  जितना  धन  चाहे  कमा  सकता  केवल  उसे  कुछ  कर  देने

 होते  परन्तु  कृषक  के  लिये  बहुत  कठिनाइयां  उसकी  त्रय  की  भी  सीमा  बनाई  जा  रही

 है  ग्रोवर  भूमि  भी  ली  जा  tate  यदि  वह  स्वयं  भी  अपनी  भूमि  पर  खेती  करना  चाहता  हो

 तब  भी  भ्र पनी  भूमि  से  वंचित  कर  दिया  जाता  यदि  भूमि  पर  पट्टेदार  है  तो  भी  वह  उन्हें  नहीं  हटा

 चाहे  भूमि  उसकी  सीमा  के  इन्दर  ही  जाती  हो  भूमि  को  aaa  कब्जे  में  लेने  के लिए  कोई  कानून

 ही  नही ंहे
 |  केवल  अदालत  द्वारा  अथवा  राजस्व  अदालत  द्वारा  ही  हो  सकता  पहरेदार  काबिज

 रहे  तो  कुछ  किराया  मिल  जाता  है  फिर  सरकार  भूमि  पर  कब्जा  कर  ले  तो  कुछ  मुआवजा  मिल  जाता

 है  ।

 मैं  उन  लोगों  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  जो  छोटे  वर्ग  के  उच्चतम  सीमा  के  भ्रन्तर्गत  भराते  हैं
 फिर  उन्होंने  भूमि  भी  बाज़ार  दर  से  खरीदी  जो  कुछ  भी  उन्होंने  सारी  वायु  में  बचाया  उस  पर

 लगा  दिया  ।  कुछ  भी  बक  इत्यादि  में  नहीं  रखा  ।  उसे  उन्होंने  एक  aver  विनियोजन  समझा  |  एसे
 लोगों  को  बाजार  दर  से  मुआवजा  दिया  जाना  चाहिये  ।  सरकार  को  इस  बात  पर  बड़ी  yey

 पूर्वक  विचार  करना  चाहिये  ।

 Shri  Kashi  Ram  Gupta  (Alwar)  :  The  Government  have  never  applied
 their  mind  to  solve  there  problems  for  t  he  last  17  years.  In  my  opinion  the
 Government’s  whole  approach  to  the  problems  of  agricul  tural  land  had  been
 Superficial.  Only  when  the  obstacles  come,  the  Government  become  aware
 of  the  problems.
 the  interests  of  the  farmers  and  the  land  owners.

 While  forming  enactments  we  must  take  into  consideration
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 [Shri  Kashi  Ram  Gupta]

 Together  with  that  is  the  problem  of  compensation.  It  is  a  very  tough
 problem  The  procedures  adopted  by  the  various  State  Governments  has

 caused  a  great  discontent  among  the  people.  It  is  quite  clear  from  the  speeches
 that  have  been  made  in  the  House,  by  various  members  representing  their
 States.  The  Government  is  simply  trying  to  cover  the  faults  of  the  State
 Governments  by  bring  this  measure.  My  submissivun  is  that  they  should  have
 their  own  well-planned  and  clear  approach  to  the  matter.  It  should  not  be

 guided  by  political  considerations.  Because  the  political  consideration  do  not

 bring  in  good  results.  We  should  give  dispassionate  thought  to  the  problems
 and  try  to  solve  them.  The  policy  adopted  by  the  State  Governments  is
 not  based  on  facts.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  भाषण  कल  जारी  रख

 *संयुक्त  अरब  गणराज्य  में  भारतीय  राजदूत

 HALF-AN-HowuR  DIsCussION  RE:  INDIAN  AMBASSADOR  IN  U.A.-R.

 थ्रो  हेम  gear  अध्यक्ष  किसी  राष्ट्र  के विदेश  स्थित  दूतावासों  का  कार्य

 उन  देशों  में  अपने  राष्ट्र  का  सम्मान  बढाना  होता  खेद  है
 कि

 हमारे  देश  के  दूतावासों
 को

 यहँ
 श्रेय

 नहीं  दिया  जा  सकता  क्योंकि  वे  न  केवल  वित्तीय  श्रनियमितताओओं  के  शिकार  रहे  हैं
 व  रन्‌  उन्होंने

 चीन  के  मामले  में  हमारे  देश  को  विश्व  की  नज़रों  में  गिरा  दिया  परन्तु  इसके  लिये  केवल  वही

 जिम्मेदार  नहीं  हैं  व  हमारी  सरकार  भी  जो  चीन  के  सम्बन्ध  में  खुश  करने  की  नीति  अपनाती

 चली  जा  रही  मेरा  निवेदन  है  कि  हमारी  सरकार  में  आत्म-सम्मान  की  भावना  तनिक  भी  नहीं

 है  ।  यद्यपि  चीन  ने  हमारे  देश  पर  आक्रमण  किया  था  फिर  भी  हमने  न  केवल  कोलम्बो  प्रस्तावों

 को  स्वीकार  कर  लिया  वरन्  उसके  बाद  भी  अपमान  पर  ग्रामीण  सहते  चले  रहे  हैं  ।

 चीन  के  आक्रमण  के  कुछ  समय  बाद  ही  जब  पाकिस्तान  के  विदेश  मंत्री  पेकिंग  गये  तो  उसके

 संम्मान  में  श्री  चाऊ  एन  लाई  ने  जो  समारोह  किया  उसमें  हमारे  स्थानापन्न  राजदूत  का  भाग  लेना

 बौर  हमारी  सरकार  का  उनको  वैसा  करने  की  ऋतुमति  दे  देना  राष्ट्रीय  सम्मान  के  लिये  अत्यन्त

 घातक  wet  यह  भी  उल्लेखनीय है  कि  सरकार  ने  १९६२  में  अपने

 वासों  को  यह  निदेश  दिया  था  कि  चीन  के  स्वागत  समारोहों  में  भाग  न  लिया  मेरा  निवेदन  ह

 कि  यदि  श्राप  अपने  निदेशों  का  पालन  करने  में  असमर्थ  हैं  तो  उनको  जारी  ही  कपों  करते  हैं  ?

 इसके  अतिरिक्त  हमारा  इस  este  में  भाग  लेना  इसलिये  कौर  भी  शर्मनाक  है  कि  मारो

 अजाद  काश्मीर  के  १२०००  वर्ग  मील  क्षेत्र  के  पाकिस्तान  द्वारा  चीन  को  दिये  जाने  के  सम्बन्ध

 में  आयोजित  किया  गया  था  ।  जब  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  इस  प्रपमानजनक  कांड  की  कौर  दिलाया

 गया  तो  उन्होंने  कहां  कि  चूंकि  हमारे  चीन  सनौर  पाकिस्तान  के  साथ  सम्बन्ध  खराब  हैं  इसलिये  उनके

 लिये  उसमें  भाग  लेना  वांछनीय  था  ।  उचित  तो  यह  है  कि  प्रधान  मंत्री  अपनी  गलती  स्वीकार

 कर |

 यह  अपमानजनक  कथा  यहीं  समाप्त  नहीं  हो  जाती  है  ।  q&RR  में  फिर  हमारे

 काहिरा  स्थित  राजदूत  ने  श्री  चाऊ
 एन  लाई

 द्वारा
 चीनी

 दूतावास  में
 प्रायोजित

 स्वागत  समारोह  में

 tag  घंटे  की  चर्चा
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 ४  १८८६  संयुक्त गणराज्य  में  भारतीय  राजदूत  के  बारे  में  राधे

 घंटे  को  चर्चा

 भाग  लेने  की  अनुमति  मांगी  जब  कि  &&2  में  ही  १९६६२  का  वू  विदेश

 दिया  गया  था  कि  फोन  द्वारा  प्रायोजित  समारोहों  में  भाग  न  लिया  जाये  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 जब  स्पष्ट  निदेश  दिया  जा  चू  का  था  तो  फिर  सा  लिखने  की  कोई  जरूरत  ही  नहीं  जिस  व्यक्ति

 में  तनिक  भी  आत्म-सम्मान  को  भावना  होंगी  वर्द  एसा  कभी  नहीं  करेगा  ।  चीन  जैसे  दुश्मन  के  साथ

 एक  मेज  पर  बैठ  कर  भोजन करना  प्रत्य  निन्दनीय  कार्य  हे  ।  जब  श्री  चागला  ब्रिडेन  द्वारा  भारत

 और  पाकिस्तान  की  श्रुति  तुलना  किये  जाने  पर  श्री  पेट्रिक  डीन  द्वारा  आयोजित  स्वागत  समारोह

 में  भाग  लेने  से  इन्कार  कर  चुके  थे  तो  फिर  हमारे  कारा  स्थित  राजदूत  उस  स्वागत  समारोह  में

 भाग  लेने  का  लोभ  क्यों  नहीं  संवरण  कर  यदि  इसे  उच्च  राजनीति  कहा  जाये  तो  मैं  कहुंगा  कि

 इस  प्रकार  को  राजनीति  अत्यन्त  राष्ट्र घातक है  ।  जब  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  राजदूत  के  इस

 कार्य  की  भ्रांत  दिलाया  गया  तो  उन्होंने  ३०  qeev  को  सभा  में  यह  उत्तर  fe

 दूत ने  हमारे  निदेश  को  गलत  समझा  |  परन्तु  मै  समझता  हूं  कि  वे  निदेश  इतने  सुस्पष्ट  हैं  कि

 उनके  सम्बन्ध  में  गलतफहमी  की  कोई  गुंजाइश ही  नहीं  वास्तविक  बात  यह  है  कि  इन  सब  बातों

 के  लिये  हमारी  सरकार  की  कमजोर  नीति  ही  जिम्मेदार  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  )  :  मेरा  निवेदन है  कि  सरकार के  निर्देश  संधा  स्पष्ट  थे

 फिर  भी  हमारे  राजदूत  ने  सरकार  से  उस  समारोह  में  भाग  लेने  की  aaa  मांगी  शरार  सरकार

 के  मना  करने  पर  भी  उन्होंने  उस  समारोह  में  भाग  लिया  ।  फिर  भी  मारी  सरकार  ने  उनको

 कोई  दंड  नहीं  दिया  वरन  सुना  है  कि  उनको  पदोन्नत  करके  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  में  करती  रिक्त  सचिव

 नियुक्त हिया  जा  रट्टा  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस  दयनीय  स्थिति  का  कया  कारण  है
 ?

 श्री  दी०  चे  wat  :  मेरा  निवेदन  है  कि  हमारे  काहिरा  स्थित  राजदूत  का

 सरकार  से  उस  समारोह  में  भाग  लेने  के  बारे  में  पूछताछ  करना  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  उनका

 इरादा  नेकनीयत  था  उनका  आचरण  एसा  नहीं  कहा  जा  सकता  जिससे  यह  समझा  जाये  कि

 उनको  देश  के  सम्मान  का  ध्यान  नहीं  था  ।

 वैदिक  कार्य  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  लक्ष्मी  हम  चीन  द्वारा  प्रायोजित

 समारोहों  में  भाग  लेने  के  सम्बन्ध  में  अपने  दूतावासों  को  समय  समय  पर  निदेश  करते  रहे  हैं  रोक  मझे

 यह  बताते  हुए  खुशी  होती  है  कि  उन्होंने  सदैव  ऊन  निदेशों  का  पानल  किया  है  ।  जहां  तक  aft

 के  मामले पका  सम्बन्ध  है  हमारे  राजदूत  ने  हमसे  पत्र  द्वारा  पूछा  था  कौर  हमने  उतकों  यह  लिख  दिया

 था  कि  राजदूत  सम्बन्धित  सरकारों  द्वारा  आयोजित  समारोहों  में  भाग  ले  सकते  यह  वाक्य  बहुत
 स्पष्ट  नहीं  था  उन्होंने  समझा  कि  सरकारों  का  तात्पर्य  चीन  की  सरकार  कौर  संयुक्त

 ष्प्ररब  गणराज्य  की  सरकार  दोनों  से  है  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  माननीया  मंत्री  wal  बात  को  छिपाने  की  कोशिश  कर  रही  हैं  ।

 श्रीमती  लक्ष्मी  मैं  कुछ  भी  नहीं  छिपा  रही  मैं  यह  समझाने  का  प्रयत्न  कर  रही

 हू ंकि
 वास्तव  में  राजदूत  ने  हमारी  बात  को  गलत  समझा  ।  जब  यह  मामला  उठाया  गया  तो  हमने

 राजदूत  से  स्पष्ट  रण  मांगा  कौर  उन्होंने  हमें  यही  बताया  कि  उनके  समझने  में  गलती  हुई  ।  उन्होंने
 सरकारों  का  श्री  संयुक्त  ग्रीस  गणराज्य  कौर  चीन  दोनों  देशों  की  सरकारें  शम  झ  |
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 Half-an-hour  discussion  re:  Indian  Ambassador  in  Vaisakha  5,  1886  (Saka)
 A.R.

 थ्रो  ह्म  बुरा  :  इसक  मतलब  है  | क
 क ८  +7} cy  अंग्रेजी  पढ़नी  चाहिये  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  उनकों  दंडित  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्रोता  लक्ष्मी  सेना  :  चूंकि  मानती  सदस्य  मेरी  बात  नहीं  सुनना  चाहते  इसलिये  मैं  अधिक

 कुछ  नहीं  कहना  चाटती  ।

 विना  विभाग  क  मंत्री  लाल  बहादुर  जैसा  कि  मेरी  संयोगी  ने  श्रमी  बताया  जो

 अदीश  जारी  किये  गये  थे  ।  वे  स्पष्ट  थे  परन्तु  थोड़ी  सी  गलती  हमारी  भी  रही  ।  मैंने  इत  दो  तीन

 महीनों  सम्बन्धित  राजदूत  को  बहुत  योग्य  पाया  है  ।  मैं  निश्चित  जानकारी  के  आधार  पर  ऐसा  कहें

 रहा हूं  केवल  प्रशंसा  करने  के  लिये  नहीं  ।  कोलम्बो  तथा  जकार्ता  सम्मेलनों  में  उन्होंने  बहुत  Ao

 कार्य  किया  है  ।  मैं  य८  स्वीकार  करता  हूं  कि  हमने  जो  पत्र  भेजा  था  वह  अधिक  स्पष्ट  होना

 चहिये  था  ।  इस  दृष्टि  से  हमसे  गलती  हुई  ।  मैंने  उस  व्यक्ति  से  भी  जिसने  वह  पत्र  भेजां  था  यहँ

 कही  है  कि  वहं  उतर  अधिक  स्पष्ट  होना  चाहिये  मैं  यहं  गलती  स्वीकार  करता हूं
 ।  इससे  प्रतीक

 माननीय  सदस्य  कया  चाएते  हैं  मैं  यट  भी  मानने  के  लिये  तैयार हूं  कि  राजदूत  को  अधिक  बुद्धिमानी

 से  काम  लेना  चाहिये  परन्तु  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  राजदूत  ने  जानबूझ  कर  वहू  गलती

 की

 उपाध्यक्ष  महोदय  अब  सभा  की  बैठक  स्थगित  की  जाती है  |

 इसक  लोक  सभा  सोमवार  २७  PERY/9  wank  के

 ग्यारह  म०
 पू०  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on

 Monday,  April  7)  1964/Vaisakha  7,  1886  (Saka)
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